




























पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदशेोों के नियामकीय प्रदर््शन के मलू््ययाांकन पर प्रथम 
रिपोर््ट के निर््ममाण मेें विभिन््न संस््थथानोों और हितधारकोों से प्राप्त अमलू््य सहयोग और समर््थन के लिए अपनी 
हार््ददिक कृतज्ञता व््यक्त करता ह।ै

हम भारत सरकार के विद्युत मतं्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल; विद्युत मतं्रालय, भारत सरकार के अतिरिक्त 
सचिव तथा पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया के महानिदशेक डॉ. श्रीकांत नागुलापल््लली; विद्युत मतं्रालय, भारत 
सरकार के मखु््य अभियंता (रिफॉर््म््स एवं रिस्टट्रक््चरिंग) श्री हमेतं कु मार पांडेय; तथा विद्युत मतं्रालय, भारत 
सरकार के निदशेक (NRE एवं RCM) श्री सुनील कु मार शर््ममा और नियामकीय अनपुालन निगरानी (RCM) 
प्रभाग के प्रति अपनी हार््ददिक सराहना व््यक्त करते हैैं। उनके निरंतर मार््गदर््शन तथा नीति-दिशा ने इस मलू््ययाांकन 
को प्रेरित करने और इसे दिशा प्रदान करने मेें महत््वपरू््ण भमूिका निभाई ह।ै

हम REC लिमिटड (RCM सेल, यटूिलिटी रिफॉर््म््स स््पपेशल इटंरवेेंशसं – गवर््नमेेंट प्रोग्राम मनेैजमेेंट डिवीजन 
(PMD)) के प्रति भी अपना विशषे आभार व््यक्त करते हैैं, जिनके सहयोग और निरंतर समर््थन ने इस रिपोर््ट के 
निर््ममाण मेें महत््वपरू््ण योगदान दिया ह।ै

हम राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों, राज््य वितरण कंपनियोों (DISCOMs) तथा अन््य क्षेत्रीय संस््थथानोों के 
योगदान को भी स््ववीकार करते हैैं, जिन््होोंने परामर््श प्रक्रिया के दौरान सक्रिय भागीदारी और महत््वपरू््ण सुझाव 
प्रदान किए।

अतंतः, हम उन सभी विषय-विशषेज्ञञों, सहकर्मी समीक्षकोों (peer reviewers) तथा अन््य हितधारकोों के प्रति 
आभार व््यक्त करते हैैं, जिन््होोंने इस प्रक्रिया के दौरान अपने मलू््यवान विचार और दृष्टिकोण साझा किए। उनके 
महत््वपरू््ण सुझावोों और अतंर्दृष्टियोों ने इस अग्रणी मलू््ययाांकन की गहराई और विश्वसनीयता को और सुदृढ़ किया 
ह।ै
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अस््ववीकरण 

1.  	सभ ी राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों के लिए ग्रेड एक विशिष्ट मापदडंोों के सेट पर विचार करके प्राप्त किए गए हैैं और यदि विभिन््न 

मापदडंोों का उपयोग किया जाता ह ैतो राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों के निष््पपादन मेें परिवर््तन हो सकता ह।ै

2.	  रिपोर््ट का अगला संस््करण, वित्त वर््ष 2024-25 और वित्त वर््ष 2026-27 की कुल  राजस््व आवश््यकता (एआरआर) के ट्रू -अप के लिए, 

अतिरिक्त मापदडंोों को शामिल करेगा, अर््थथात, ऊर््जजा भडंारण, प्रशलु््क श्रेणियोों के सरलीकरण और युक्तिकरण जिसमेें प्रशलु््क प्रसार मेें 

कमी और निश्चित शलु््क के माध््यम से प्रशलु््क मेें निश्चित लागत की वसलूी शामिल ह।ै

3.	  केवल सचूना के प्राथमिक स्रोतोों पर विचार किया गया ह ैअर््थथात राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों द्वारा जारी और उनकी सरकारी 

वेबसाइट पर प्रकाशित नियमावली/विनियम/आदशे । 

प्रकाशनाधिकार 

इस रिपोर््ट के किसी भी भाग को परू््व अनमुति के बिना गैर-व््ययावसायिक उपयोग के लिए पनु: प्रस््ततुत  किया जा सकता ह,ै बशर्ते कि पावर 

फाउंडेशन ऑफ इडंिया (पीएफआई) और आरईसी लिमिटड को स््पष्ट रूप से स््ववीकार किया जाए, और प्रकाशित सामग्री की एक प्रति 

पीएफआई और आरईसी लिमिटड दोनोों के साथ साझा की जाए।

 

अस््ववीकरण और प्रकाशनाधिकार





कार््यकारी सार



यह पेज जानबूझकर 

खाली छोड़़ा गया है
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1विद्युत यटूिलिटियोों के निष््पपादन के संबंध मेें पीएफसी रिपोर््ट वित्त वर््ष 2023-24  https://www.pfcindia.co.in/ensite/DocumentRepository/ckfinder/files/
Operations/Performance_Reports_of_State_Power_Utilities/  Report_on_Performance_of_Power_Utilities_2023-24.pdf

1.	भ ारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओ ंकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के 
उद्देश््य से कई सुधारात््मक पहलेें शरुू की हैैं, जिनका लक्षष्य 24×7 
विश्वसनीय, गणुवत्तापरू््ण तथा हरित बिजली की आपरू््तति सुनिश्चित 
करना ह,ै साथ ही लागत-परिलक्षित (Cost Reflective) 
टैरिफ को भी लाग ूकरना ह।ै इन सुधारोों को विभिन््न नियमोों के 
निर््ममाण के माध््यम से आगे बढ़़ाया गया ह,ै जिनमेें प्रमखु रूप से 
बिजली (उपभोक्ताओ ं के अधिकार) नियम, 2020, लेट पेमेेंट 
सरचार््ज नियम, 2022, तथा ग्रीन एनर्जी ओपन एक््ससेस नियम, 
2022 आदि शामिल हैैं। इन सुधारोों की सफलता मखु््यतः वितरण 
लाइसेेंसधारकोों (Distribution Licensees) के प्रदर््शन पर 
निर््भर करती ह।ै

2.	वि तरण क्षेत्र, जो अतंिम उपभोक्ताओ ंऔर विद्युत क्षेत्र की संपरू््ण 
मलू््य शृखंला के बीच एक सेत ुके रूप मेें कार््य करता ह,ै भारतीय 
विद्युत क्षेत्र का एक प्रमखु प्रेरक (Prime Mover) ह।ै यह अतंिम 
उपभोक्ताओ ंसे राजस््व संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता ह ैतथा 
इस राजस््व को विद्युत क्षेत्र की संपरू््ण मलू््य शृखंला—जैसे उत््पपादन 
कंपनियाँ (Generating Companies), प्रेषण लाइसेेंसधारक 
(Transmission Licensees), विद्युत व््ययापारी (Traders) तथा 
लोड डिस््पपैच संचालक (Load Despatch Operators)—तक 
प्रवाहित करता ह।ै

3.	वि तरण लाइसेेंसधारक (जिन््हेें आगे “DISCOMs” के रूप मेें 
संदर््भभित किया गया ह)ै संपरू््ण विद्युत आपरू््तति शृखंला मेें राजस््व 
प्राप्ति (Revenue Realisation) के लिए अतंिम रूप से उत्तरदायी 
होते हैैं। इस कारण, वे भारतीय विद्युत क्षेत्र की अत््ययंत महत््वपरू््ण 
उपयोगिताए ँ(Utilities) हैैं। DISCOMs का विनियमन विभिन््न 
नियामक निकायोों द्वारा किया जाता ह,ै जिनकी भमूिका उनके 
प्रदर््शन को प्रभावित करने मेें अत््ययंत महत््वपरू््ण और प्रभावशाली 
होती ह।ै

4.	 यद्यपि AT&C (Aggregate Technical & Commercial) 
हानियोों मेें समय के साथ सुधार हुआ ह,ै फिर भी अधिकांश 
DISCOMs वित्तीय दृष्टि से अस््थथिर बनी हुई हैैं और लगातार 
वित्तीय घाटे का सामना कर रही हैैं। वित्तीय वर््ष 2020–21 मेें 

DISCOMs का संचयी वित्तीय घाटा ₹5.93 लाख करोड़ था, 
जो बढ़कर वित्तीय वर््ष 2024–25 मेें लगभग ₹6.47 लाख करोड़ 
हो गया ह।ै DISCOMs की नेट वर््थ (Net Worth) भी वित्तीय 
वर््ष 2020–21 से लगातार नकारात््मक बनी हुई ह ै तथा इसमेें 
गिरावट का रुझान दिखाई दतेा ह।ै यह वित्तीय वर््ष 2020–21 मेें 
₹(-)1,03,056 करोड़ थी, जो वित्तीय वर््ष 2022–23 मेें घटकर 
₹(-)1,65,987 करोड़ हो गई और वित्तीय वर््ष 2023–24 मेें 
और अधिक गिरकर ₹(-)1,73,365 करोड़ तक पहुचँ गई। इसक 
विपरीत, AT&C हानियोों मेें सुधार दखेा गया ह,ै जो वित्तीय वर््ष 
2020–21 मेें 21.91% से घटकर वित्तीय वर््ष 2023–24 मेें 
16.12% रह गई हैैं।

5.	स विधान की समवर्ती सचूी (Concurrent List) मेें विद्युत विषय 
के अतंर््गत होने तथा बिजली अधिनियम, 2003 (“अधिनियम”) 
के विभिन््न प्रावधानोों के अनुसार, वितरण कंपनियोों (DISCOMs) 
का विनियमन कई विषयोों पर किया जाता ह,ै जिनमेें अधिनियम की 
धारा 62 के अतंर््गत टैरिफ निर््धधारण भी शामिल ह।ै उक्त अधिनियम 
के उद्देश््य एवं कारणोों के विवरण (Statement of Objects and 
Reasons) के पैरा 1.3 मेें यह उल््ललेख किया गया ह ै कि टैरिफ 
निर््धधारण की प्रक्रिया को सरकार से पथृक रखने के उद्देश््य से विद्युत 
विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 अधिनियमित किया गया 
था।

	 इसक अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 61, जिसमेें टैरिफ विनियमोों 
(Tariff Regulations) के लिए रूपरेखा निर््धधारित करते समय 
उपयकु्त आयोग (Appropriate Commission) को विभिन््न 
कारकोों से मार््गदर््शशित होने का प्रावधान ह,ै यह भी सुनिश्चित करती 
ह ैकि विद्युत की लागत की वसलूी एक उचित एवं संतुलित तरीके 
से की जाए।

	 राज््य विद्युत विनियामक आयोग (SERCs), DISCOMs को 
लाइसेेंस प्रदान करते हैैं तथा उस लाइसेेंस की अवधि समाप्त होने 
तक उनका विनियमन करते हैैं। अधिनियम की अन््य महत््वपरू््ण 
धाराए,ँ जिनका उल््ललेख नीच े किया गया ह,ै SERCs को 
टैरिफ तथा अन््य ऐसे मापदडं निर््धधारित करने का अधिकार या 
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दायित््व प्रदान करती हैैं जिनका DISCOMs की राजस््व वसलूी, 
परिचालन व््यवस््थथा और वित्तीय प्रदर््शन पर प्रत््यक्ष प्रभाव पड़ता 
ह।ै
• 	 धारा 14, 15, 16, 19, 20, 23 एवं 24 इन धाराओ ं

के अतंर््गत SERCs को लाइसेेंस प्रदान करने, लाइसेेंस 
से संबंधित प्रक्रियाए ँ एवं शर्ततें निर््धधारित करने, लाइसेेंस 
निरस््त करने, वितरण लाइसेेंस को निलबित करने आदि की 
शक्तियाँ प्रदान की गई हैैं।

• 	 धारा 61 (टैरिफ विनियम): यह धारा SERCs को टैरिफ 
निर््धधारण के लिए आवश््यक शर्ततें और नियम निर््धधारित करने 
का अधिकार प्रदान करती ह।ै

• 	 धारा 62 (टैरिफ निर््धधारण): यह धारा SERCs को किसी 
वित्तीय वर््ष के लिए टैरिफ निर््धधारित करने का अधिकार दतेी 
ह ै तथा ईधंन अधिभार (Fuel Surcharge) के माध््यम 
से उसी वित्तीय वर््ष के भीतर टैरिफ मेें एक से अधिक बार 
संशोधन करने की अनमुति भी प्रदान करती ह।ै

• 	 धारा 64 (टैरिफ आदशे की प्रक्रिया) यह धारा SERCs 
को टैरिफ आदशे जारी करने की प्रक्रिया निर््धधारित करने 
का अधिकार दतेी ह ैतथा यह प्रावधान करती ह ैकि टैरिफ 
आदशे जारी करने से परू््व सार््वजनिक टिप््पणियाँ और 
सुझाव आमतं्रित किए जाए।ँ

• 	 धारा 57 एवं 181 (प्रदर््शन मानक एवं विनियम बनान की 
शक्तियाँ): इन धाराओ ंके अतंर््गत SERCs को टैरिफ, ग्रिड 
मानक, विद्युत गणुवत्ता, लाइसेेंसिंग, शिकायत निवारण तंत्र 
आदि से संबंधित विनियम बनाने की विभिन््न शक्तियाँ 
प्रदान की गई हैैं।

• 	 धारा 86 (राज््य आयोग के कार््य): इस धारा के अतंर््गत 
SERCs को कई महत््वपरू््ण कार््य सौौंपे गए हैैं, जैसे— टैरिफ 
निर््धधारण, DISCOMs द्वारा विद्युत क्रय का विनियमन, 
सह-उत््पपादन (Co-generation) एवं नवीकरणीय ऊर््जजा 
स्रोतोों से विद्युत उत््पपादन को प्रोत््ससाहित करना, ग्रिड कोड 
निर््धधारित करना, राज््य के भीतर संचरण एवं व््हहीलिंग को 
सुगम बनाना, लाइसेेंस जारी करना तथा लाइसेेंसधारकोों 
द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओ ं की गणुवत्ता, 
विश्वसनीयता और निरंतरता से संबंधित प्रदर््शन मानकोों को 
निर््धधारित या लाग ूकरना।

• 	 धारा 42 (ओपन एक््ससेस): इस धारा के अतंर््गत SERCs 
को ओपन एक््ससेस लाग ूकरने तथा उससे संबंधित अधिभार 
(Surcharges) निर््धधारित करने की शक्ति प्रदान की गई ह।ै

• 	 धारा 142 एवं 146 (आयोग के निर्देशोों के अनपुालन न 
करन पर दडं): इन धाराओ ंके अनुसार, आयोग के निर्देशोों 
का उल््ललंघन या अनपुालन न करने की स््थथिति मेें आयोग 
संबंधित व््यक्ति पर दडं अथवा कारावास सहित अन््य 
दडंात््मक कार््रवाई कर सकता ह।ै

6.	 अतः, वितरण कंपनियोों (DISCOMs) की निरंतर बिगड़ती 
वित्तीय स््थथिति को ध््ययान मेें रखते हुए—जो विभिन््न नियामकीय 
प्रावधानोों के अतंर््गत विनियमित हैैं—यह आवश््यक महससू किया 
गया कि राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों के नियामकीय प्रदर््शन का 
आकलन तथा नियमित निगरानी की जाए।

	भ ारत सरकार का विद्युत मतं्रालय (Ministry of Power) 

अपने वार््षषिक एकीकृत रेटिग अभ््ययास (Integrated Rating 
Exercise) के माध््यम से विद्युत वितरण उपयोगिताओ ंके प्रदर््शन 
का आकलन और उनकी रैैंकिग करता रहा ह।ै तथापि, अब तक 
नियामकीय संस््थथानोों के प्रदर््शन का कोई समग्र एवं व््यवस््थथित 
मलू््ययाांकन नहीीं किया गया ह।ै

	 इसी परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों के नियामकीय 
प्रदर््शन का एक संरचित आकलन ढाँचा विकसित करने की 
आवश््यकता अनुभव की गई, जिससे यह समझा जा सक कि 
नियामकीय संस््थथाए ँ किस प्रकार DISCOMs के परिचालन, 
वित्तीय स््थथिरता तथा उपभोक्ता हितोों को प्रभावित करती हैैं।

7.	 पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया (PFI), जो भारत सरकार के विद्युत 
मतं्रालय (Ministry of Power) के संरक्षण मेें स््थथापित एक 
गैर-लाभकारी संस््थथा (Not-for-Profit Society) ह ैतथा जिसे 
केें द्रीय विद्युत क्षेत्र की प्रमखु संगठनोों का समर््थन प्राप्त ह,ै विद्युत 
क्षेत्र की चुनौतियोों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध ह।ै इसका 
उद्देश््य उपभोक्ताओ ं और निवेशकोों के हितोों की रक्षा करते हुए 
विद्युत क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करना ह।ै
REC लिमिटड के सहयोग से PFI ने यह रिपोर््ट तैयार की ह,ै 

जिसमेें राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदशेोों के नियामकीय प्रदर््शन 
का आकलन निम््नलिखित प्रमखु नियामकीय मानकोों 
(Regulatory Parameters) के आधार पर किया गया 
ह:ै

1. 	 ससंाधन पर््ययाप्तता (विश्वसनीय विद्युत आपूर््तति)
2. 	 DISCOMs की वित्तीय स््थथिरता

a) 	ट रिफ / ट्रू -अप आदशेोों का समय पर निर््गमन
b) 	ल ागत-परिलक्षित टैरिफ
c) 	नि यामकीय परिसपत्तियोों का अभाव (No 

Regulatory Assets)
d) 	 ईधंन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार 

(FPPAS)
3. 	 जीवन की सगुमता / व््यवसाय करने की सहजता

a) 	वि द्युत कनेक््शनोों का निर््गमन
b) 	 मीटरोों का परीक्षण एवं प्रतिस््थथापन
c)	 नेट मीटरिंग कनेक््शन
d) 	 150 kW तक के नए कनेक््शनोों के लिए परू््व-

निर््धधारित मांग शलु््क
e) 	 ओपन एक््ससेस
f) 	वि द्युत आपरू््तति की गणुवत्ता

4. 	 ऊर््जजा सकं्रमण
a) 	ग्री न एनर्जी ओपन एक््ससेस
b)	 नवीकरणीय क्रय दायित््व (RPO)

5. 	निय ामकीय शासन (Regulatory Governance)
8.	 इस रिपोर््ट के निर््ममाण मेें प्रयकु्त जानकारी राज््योों एवं केें द्र शासित 

प्रदशेोों द्वारा 31.03.2025 तक जारी किए गए विनियमोों, टैरिफ 
आदशेोों, ट्रू -अप आदशेोों तथा अन््य संबंधित आदशेोों से सीध ेप्राप्त 
की गई ह।ै इन आधारोों पर 30.06.2025 तक के लिए प्रोराटा 
आधार पर अकं प्रदान किए गए हैैं।

9.	 इस रिपोर््ट के निर््ममाण मेें प्रयकु्त प्रत््ययेक मानक (Parameter) को 
शामिल करने के औचित््य का विस््ततृत विवरण आगामी अनुभागोों 
मेें प्रस््ततुत किया गया ह।ै
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10.	 अधिनियम की धारा 86(1)(b) के अनुसार राज््य आयोग 
को DISCOMs द्वारा विद्युत क्रय तथा विद्युत खरीद प्रक्रिया 
का विनियमन करना अनिवार््य ह।ै इसमेें उत््पपादन कंपनियोों, 
लाइसेेंसधारकोों या अन््य स्रोतोों से राज््य के भीतर वितरण एवं 
आपरू््तति के लिए किए जाने वाले विद्युत क्रय समझौतोों के अतंर््गत 
विद्युत की खरीद मलू््य का विनियमन भी शामिल ह।ै

11.	ट रिफ नीति, 2016 का खडं 8 विश्वसनीय और गणुवत्तापरू््ण विद्युत 
आपरू््तति से संबंधित विभिन््न पहलुओ ं को निम््ननानुसार संबोधित 
करता ह:ै

“8. वितरण

निर््धधारित मानकोों के अनरुूप विश्वसनीय एवं गणुवत्तापरू््ण 
विद्युत आपरू््तति को दक्षतापरू््वक तथा उचित दरोों पर उपलब््ध 
कराना राष्ट्रीय विद्युत नीति के प्रमखु उद्देश््योों मेें से एक ह।ै 
लाइसेेंसधारकोों को वाछित सेवा स््तर तक शीघ्र प्राप्त करन 
के लिए एक उपयकु्त संक्रमण ढाँचा प्रदान किया जा सकता 
ह।ै यदि लाइसेेंसधारक निर््धधारित मानकोों को परूा करन मेें 
विफल रहते हैैं, तो अधिनियम की धारा 57 के अनसुार उन 
पर दडं लगाया जा सकता ह।ै”

12.	 इसक अतिरिक्त, विद्युत मतं्रालय (MoP) ने दिनांक 29.12.2022 
को बिजली (संशोधन) नियम, 2022 अधिसचूित किए, जिनमेें 
राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों (SERCs) को संसाधन 
पर््ययाप्तता (Resource Adequacy) से संबंधित विनियम बनाने के 
निर्देश दिए गए हैैं। यह विनियम केें द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशोों 
तथा, यदि उपलब््ध होों, तो फोरम ऑफ रेगुलटर््स (Forum of 
Regulators) द्वारा तैयार मॉडल विनियमोों के अनरुूप बनाए जाने 
हैैं। नियमोों का संबंधित अशं निम््ननानुसार ह:ै

“16. ससंाधन पर््ययाप्तता:- (1) उत््पपादन योजना चरण 
(एक वर््ष या उससे अधिक) तथा परिचालन योजना चरण 
(एक वर््ष तक) के दौरान संसाधन पर््ययाप्तता के आकलन हते ु
दिशानिर्देश इन नियमोों के लाग ूहोने की तिथि से छह माह 
के भीतर, प्राधिकरण के साथ परामर््श कर केें द्र सरकार द्वारा 
जारी किए जाएगंे।

(2) राज््य आयोग, केें द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशोों 
तथा, यदि उपलब््ध होों, तो फोरम ऑफ रेगुलेटर््स द्वारा 
तैयार मॉडल विनियमोों के अनुरूप ससंाधन पर््ययाप्तता 
से सबंंधित विनियम बनाएगा। वितरण लाइसेेंसधारक 
इन विनियमोों के अनुरूप ससंाधन पर््ययाप्तता योजना 
तैयार करेेंगे तथा आयोग की स््ववीकति प्राप्त करेेंगे।

(3) राज््य आयोग, केें द्र सरकार द्वारा जारी संसाधन पर््ययाप्तता 
दिशानिर्देशोों मेें निर््ददिष्ट समयसीमा के अनसुार प्रत््ययेक 
वितरण लाइसेेंसधारक की संसाधन पर््ययाप्तता की समीक्षा 
करेगा।

(4) आयोग द्वारा अनमुोदित संसाधन पर््ययाप्तता लक्षष्य का 
पालन न करन की स््थथिति मेें राज््य आयोग गैर-अनपुालन 
शलु््क निर््धधारित कर सकता ह।ै”

13.	 इस संदर््भ मेें, भारत सरकार के केें द्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) 
ने दिनांक 28.06.2023 को बिजली (संशोधन) नियम, 2022 
के नियम 16 के अतंर््गत भारत के लिए संसाधन पर््ययाप्तता योजना 
रूपरेखा (Resource Adequacy Planning Framework) 
संबंधी दिशानिर्देश अधिसचूित किए हैैं। इन दिशानिर्देशोों मेें 
SERCs की भमूिका को स््पष्ट किया गया ह,ै जिसमेें दीर््घकालिक, 
मध््यमकालिक तथा अल््पकालिक अनबंुधोों के लिए प््ललानिग 
रिजर््व मार््जजिन (Planning Reserve Margin) निर््धधारित करना 
शामिल ह।ै साथ ही इन दिशानिर्देशोों मेें संसाधन पर््ययाप्तता योजना 
के लिए समयसीमाए ँभी निर््धधारित की गई हैैं।

14.	 अधिनियम की धारा 61 यह अनिवार््य करती ह ैकि उपयकु्त आयोग 
टैरिफ निर््धधारण के लिए शर्ततें और नियम निर््धधारित करते समय 
बहुवर्षीय टैरिफ (Multi-Year Tariff) सिद््धाांतोों से मार््गदर््शशित 
होगा। राज््य संचरण उपयोगिता (STU) तथा DISCOMs के 
लिए बहुवर्षीय पूंजीगत व््यय योजना (Multi-year CAPEX 
Plan) विद्युत निकासी की उचित योजना सुनिश्चित करती ह।ै

15.	 उपर््ययुक्त प्रावधानोों की पषृ्ठभूमि मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित 
प्रदेशोों का आकलन ससंाधन पर््ययाप्तता से सबंंधित 
निम््नलिखित उप-मानकोों के आधार पर किया गया है:

a) 	स साधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण

b) 	 प््ललानिग रिजर््व मार््जजिन का निर््धधारण

c) 	 CEA के दिनांक 28.06.2023 के दिशानिर्देशोों के अनरुूप 
संसाधन पर््ययाप्तता योजना की समयसीमा

d) 	 SERC द्वारा अनमुोदित संसाधन पर््ययाप्तता लक्षष्य का पालन 
न करने पर गैर-अनपुालन शलु््क

e) 	 STU के लिए न््ययूनतम 3-वर्षीय अनमुोदित CAPEX 
योजना

f) 	 DISCOMs के लिए न््ययूनतम 3-वर्षीय अनमुोदित 
CAPEX योजना

16.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनभुाग मेें दिया गया ह।ै

1. ससंाधन पर््ययाप्तता [ 32 अंक ]
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2.A टैरिफ / ट्रू -अप आदेशोों का समय पर निर््गमन  

[10 अंक]

17.	 अधिनियम की धारा 64 टैरिफ आदशे जारी करने की प्रक्रिया को 

निर््धधारित करती ह,ै जिसमेें उपधारा (3) के अनुसार उपयकु्त आयोग 

को आवेदन प्राप्त होने के 120 दिनोों के भीतर, जनता से प्राप्त 

सुझावोों और आपत्तियोों पर विचार करने के पश्चात टैरिफ आदशे 

जारी करना होता ह।ै हालांकि, इस धारा मेें टैरिफ आदशे की समय 

पर प्रभावशीलता, अर््थथात ् संबंधित वित्तीय वर््ष की शरुुआत से 

लाग ूहोने का स््पष्ट उल््ललेख नहीीं ह।ै

18.	ट रिफ आदशेोों और ट्रू -अप आदशेोों के समय पर निर््गमन 

की आवश््यकता को माननीय विद्युत अपीलीय अधिकरण 

(APTEL) ने अपने निर््णय दिनांक 11.11.2011 (OP No. 

1 of 2011) मेें स््पष्ट किया ह।ै इस निर््णय के अनुसार, विद्युत 

मतं्रालय के सचिव द्वारा 21.01.2011 को APTEL के अध््यक्ष 

को एक पत्र भजेा गया था, जिसमेें यह बताया गया था कि 

अधिकांश राज््य वितरण उपयोगिताओ ंने समय पर वार््षषिक टैरिफ 

संशोधन याचिकाए ँदाखिल नहीीं की हैैं। परिणामस््वरूप कई राज््योों 

मेें कई वर्षषों तक टैरिफ संशोधन नहीीं हुआ और राज््य आयोग भी 

समय-समय पर टैरिफ संशोधन करने मेें विफल रह,े जिससे राज््य 

वितरण उपयोगिताओ ंकी वित्तीय स््थथिति प्रभावित हुई। इस पत्र के 

आधार पर माननीय APTEL ने स््वतः संज्ञान लेते हुए सभी राज््य 

आयोगोों और फोरम ऑफ रेगुलटर््स को नोटिस जारी किए तथा 

उनके प्रत््ययुत्तर आमतं्रित किए और इसक पश्चात उपर््ययुक्त निर््णय 

दिया।

19.	 उक्त निर््णय मेें टैरिफ आदशेोों और ट्रू -अप आदशेोों के समय पर 

निर््गमन से संबंधित महत््वपरू््ण अशं निम््ननानुसार हैैं:

“57. इस अधिकरण ने बार-बार यह कहा ह ैकि व््ययोों का नियमित 

और समय पर ट्रू -अप किया जाना आवश््यक ह ैक््योोंकि:

(a)	 कोई भी प्रक्षेपण वास््तविक स््थथिति के समान परू््णतः सटीक 

नहीीं हो सकता।

(b) 	पिछ ले वर्षषों का भार या लाभ भविष््य के उपभोक्ताओ ंपर 

नहीीं डाला जाना चाहिए।

(c) 	 टैरिफ निर््धधारण और ट्रू -अप मेें दरेी से निम््नलिखित समस््ययाए ँ

उत््पन््न होती हैैं:

(i) 	 उपभोक्ताओ ं पर अनचुित कैरिंग कॉस््ट का बोझ 

पड़ता ह,ै जैसा कि राष्ट्रीय टैरिफ नीति के पैरा 

5.3(h)(4) मेें भी उल््ललेखित ह।ै

(ii) 	 लाइसेेंसधारकोों के लिए नकदी प्रवाह की समस््यया 

उत््पन््न होती ह।ै

65.	 उपर््ययुक्त विश्लेषण और चर््चचा के आधार पर राज््य आयोगोों 

को निम््नलिखित निर्देश दिए जाते हैैं:

(i) 	 प्रत््ययेक राज््य आयोग यह सनुिश्चित करे कि वार््षषिक 

प्रदर््शन समीक्षा, पिछले व््ययोों का ट्रू -अप, वार््षषिक 

राजस््व आवश््यकता (ARR) तथा टैरिफ निर््धधारण 

का कार््य नियत समयानसुार प्रत््ययेक वर््ष किया जाए।

(ii) प्रत््ययेक राज््य आयोग का प्रयास होना चाहिए कि 

संबंधित वित्तीय वर््ष का टैरिफ 1 अप्रैल से परू््व 

निर््धधारित कर दिया जाए।

(iii) यदि ARR, ट्रू -अप या वार््षषिक प्रदर््शन समीक्षा के लिए 

याचिका नियत समय से एक माह से अधिक विलंब 

से दाखिल होती ह,ै तो राज््य आयोग को अधिनियम 

की धारा 64 तथा टैरिफ नीति के प्रावधानोों के 

अनसुार स््वतः संज्ञान लेते हुए टैरिफ निर््धधारण की 

कार््यवाही आरंभ करनी चाहिए।

(iv) 	 ट्रू -अप नियमित रूप से और अधिमानतः प्रत््ययेक वर््ष 

किया जाना चाहिए।”

20.	 उपर््ययुक्त से स््पष्ट ह ैकि माननीय APTEL ने यह भी निर््णय दिया 

ह ै कि यदि उपयोगिताए ँ आवेदन प्रस््ततुत नहीीं करती हैैं, तब भी 

SERCs स््वतः संज्ञान लेते हुए आवश््यक आकँड़़े एवं जानकारी 

एकत्र कर सकते हैैं तथा अधिनियम और टैरिफ नीति के प्रावधानोों 

के अतंर््गत टैरिफ निर््धधारित कर सकते हैैं।

21.	 अतः टैरिफ निर््धधारण को एक समयबद्ध प्रक्रिया के रूप मेें माना 

जाना चाहिए। यदि उपयोगिताओ ं की ओर से किसी प्रकार की 

लापरवाही के कारण दरेी होती ह,ै तो SERCs को अधिनियम 

तथा उसक अतंर््गत बनाए गए विनियमोों के अनपुालन को सुनिश्चित 

करने के लिए सक्रिय भमूिका निभानी चाहिए। टैरिफ और ट्रू -अप 

आदशेोों का समय पर तथा लागत-परिलक्षित निर््धधारण विद्युत 

क्षेत्र की आपरू््तति शृखंला मेें बढ़़ी हुई लागतोों को समय पर पारित 

करने मेें सहायक होता ह,ै जिससे उपयोगिताओ ंका नकदी प्रवाह 

संतुलित रहता ह ैऔर वे उपभोक्ताओ ंको निरंतर तथा गणुवत्तापरू््ण 

विद्युत आपरू््तति प्रदान करने मेें सक्षम होती हैैं। इससे नियामकीय 

परिसपत्तियोों के निर््ममाण, कैरिंग कॉस््ट के भार तथा उपभोक्ताओ ंपर 

अचानक टैरिफ वदृ्धि के प्रभाव से भी बचाव होता ह।ै

2. वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिरता [25 अंक]
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22.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन निम््नलिखित आधारोों पर किया गया है:

(i) 	व ित्तीय वर््ष 2025-26 के लिए ARR एवं टैरिफ का 
समय पर निर््धधारण

(ii) 	व ित्तीय वर््ष 2023-24 के ट्रू -अप का 31.03.2025 तक 
निष््पपादन

23.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनभुाग मेें दिया गया ह।ै

2.B लागत-परिलक्षित टैरिफ [6 अंक]

24.	 माननीय APTEL ने अपने निर््णय दिनांक 11.11.2011 (OP 
No. 1 of 2011) मेें लागत-परिलक्षित टैरिफ के महत््व को 
निम््ननानुसार स््पष्ट किया ह:ै

“56. इस संदर््भ मेें यह उल््ललेखनीय ह ै कि बिजली 
अधिनियम, 2003 को अधिनियमित करन का विधायी 
उद्देश््य प्रभावी विनियमन सनुिश्चित करना ह,ै जिसकी प्रमखु 
विशषेताए ँ टैरिफ का यकु्तिकरण तथा धारा 61 मेें निहित 
सिद््धाांतोों और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनरुूप समय पर 
लागत-परिलक्षित टैरिफ निर््धधारण हैैं।”

25.	 अधिनियम की धारा 62 राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों 
(SERCs) को यह अधिकार प्रदान करती ह ै कि वे अपने द्वारा 
विनियमित उन उपयोगिताओ ं के लिए, जो विद्युत के उत््पपादन, 
संचरण तथा वितरण मेें संलग््न हैैं, लागत-प््लस (Cost-Plus) 
आधार पर टैरिफ का निर््धधारण करेें। वहीीं धारा 63 SERCs को 
पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध््यम से निर््धधारित टैरिफ को अपनाने 
का अधिकार प्रदान करती ह।ै वितरण लाइसेेंसधारकोों के लिए 
SERCs द्वारा लागत-परिलक्षित टैरिफ का निर््धधारण अत््ययंत 
महत््वपरू््ण भमूिका निभाता ह,ै क््योोंकि यही विद्युत आपरू््तति शृखंला 
मेें राजस््व के प्रवाह की आधारशिला स््थथापित करता ह।ै

26.	 माननीय सर्वोच््च न््ययायालय ने PTC India बनाम CERC मामले 
मेें अपने दिनांक 15.03.2010 के निर््णय मेें यह निर््णय दिया कि 
“टैरिफ” शब््द के अतंर््गत केवल दरोों का निर््धधारण ही नहीीं, बल््ककि 
उससे संबंधित नियम एवं विनियम भी शामिल होते हैैं। अधिनियम 
की धारा 61 और 62 के माध््यम से उपयकु्त आयोग अधिनियम 
के प्रावधानोों के अनरुूप वास््तविक टैरिफ का निर््धधारण करता ह,ै 
जिसमेें धारा 61 के अतंर््गत उपयकु्त आयोग द्वारा निर््धधारित शर्ततें और 
नियम भी शामिल होते हैैं। बिजली अधिनियम, 2003 के अतंर््गत 
धारा 62 को धारा 64 के साथ पढ़ने पर यह स््पष्ट होता ह ै कि 
यद्यपि टैरिफ निर््धधारण विधायी प्रकृति का ह,ै फिर भी अधिनियम 
के अतंर््गत धारा 111 के माध््यम से इसक विरुद्ध अपील की जा 

सकती ह।ै ये प्रावधान—विशषे रूप से धारा 61, 62 और 64—
यह दर््शशाते हैैं कि विनियामक आयोग द्वैध प्रकृति के कार््य करते हैैं, 
अर््थथात ्वे एक ओर निर््णय लेते हैैं और दसूरी ओर टैरिफ निर््धधारण 
के लिए आवश््यक शर्ततों एवं नियमोों को निर््ददिष्ट करते हैैं।

27.	 इसी प्रकार, माननीय APTEL ने अपने दिनांक 04.09.2012 
के निर््णय (अपील सं. 94 of 2012) मेें कहा ह ैकि ‘Regulate’ 
शब््द का दायरा व््ययापक ह ै और इसका आशय केवल टैरिफ 
निर््धधारण तक सीमित नहीीं ह।ै अधिनियम की धारा 61 और 79 
केवल टैरिफ से ही संबंधित नहीीं हैैं, बल््ककि टैरिफ से जडु़़ी शर्ततों और 
नियमोों से भी संबंधित हैैं। इन शर्ततों और नियमोों मेें टैरिफ से संबंधित 
सभी प्रावधान सम््ममिलित होते हैैं।

28.	 इसक अतिरिक्त, राष्ट्रीय टैरिफ नीति, 2016 के खडं 8.3 मेें यह भी 
कहा गया ह ैकि अधिनियम की धारा 61(g) के अनुसार उपयकु्त 
आयोग को इस उद्देश््य से मार््गदर््शशित होना चाहिए कि टैरिफ 
क्रमिक रूप से विद्युत आपरू््तति की दक्ष एवं विवेकपरू््ण लागत को 
प्रतिबिबित करे।

29.	 तथापि, संरचनात््मक सुधारोों के बावजदू अधिकांश राज््योों और 
केें द्र शासित प्रदशेोों मेें DISCOMs के लिए निर््धधारित टैरिफ अभी 
भी विद्युत आपरू््तति की वास््तविक लागत को प्रतिबिबित नहीीं करते। 
DISCOMs की औसत आपरू््तति लागत (ACS) और उनकी 
औसत बिलिंग दर (ABR) के बीच अभी भी अतंर बना हुआ 
ह,ै जिसक कारण DISCOMs लगातार घाटा वहन कर रह े हैैं 
और इसस संपरू््ण विद्युत क्षेत्र की आपरू््तति शृखंला प्रभावित हो रही 
ह।ै कैश-एडजस््टटेड ACS-ABR अतंर वित्तीय वर््ष 2023–24 
मेें ₹0.39/kWh, वित्तीय वर््ष 2022–23 मेें ₹0.59/kWh तथा 
वित्तीय वर््ष 2021–22 मेें ₹0.33/kWh रहा।

30.	वि द्युत मतं्रालय (MoP) ने दिनांक 10.01.2024 को अधिसचूित 
बिजली (संशोधन) नियम, 2024 के माध््यम से स््ववीकत वार््षषिक 
राजस््व आवश््यकता (Annual Revenue Requirement – 
ARR) और स््ववीकत टैरिफ से अनमुानित वार््षषिक राजस््व के बीच 
अतंर के संबंध मेें निम््नलिखित प्रावधान निर््धधारित किए हैैं:

“23. स््ववीकृत वार््षषिक राजस््व आवश््यकता (Annual 
Revenue Requirement – ARR) और स््ववीकृत टैरिफ 
से अनमुानित वार््षषिक राजस््व के बीच अतंर। टैरिफ लागत-
परिलक्षित होना चाहिए और स््ववीकृत वार््षषिक राजस््व 
आवश््यकता तथा स््ववीकृत टैरिफ से अनमुानित वार््षषिक 
राजस््व के बीच कोई अतंर नहीीं होना चाहिए, सिवाय 
प्राकृतिक आपदा की परिस््थथितियोों के, बशर्ते कि, यदि 
ऐसा कोई अतंर उत््पन््न होता ह,ै तो वह स््ववीकृत वार््षषिक 
राजस््व आवश््यकता के तीन प्रतिशत से अधिक नहीीं होना 
चाहिए।”

2विद्युत यटूिलिटियोों के निष््पपादन के संबंध मेें पीएफसी रिपोर््ट वित्त वर््ष 2023-24  https://www.pfcindia.co.in/ensite/
DocumentRepository/ckfinder/files/Operations/Performance_Reports_of_State_Power_Utilities/  Report_on_
Performance_of_Power_Utilities_2023-24.pdf
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31.	नि यमोों मेें स््पष्ट रूप से निर््ददिष्ट किया गया ह ै कि टैरिफ लागत-
परिलक्षित (Cost Reflective) होना चाहिए और स््ववीकत 
समकेित वार््षषिक राजस््व आवश््यकता (Aggregate Revenue 
Requirement – ARR) तथा स््ववीकत टैरिफ से अनमुानित 
वार््षषिक राजस््व के बीच कोई अतंर नहीीं होना चाहिए, सिवाय 
प्राकतिक आपदा की परिस््थथितियोों के। यदि किसी स््थथिति मेें ऐसा 
अतंर उत््पन््न होता ह,ै तो वह स््ववीकत वार््षषिक राजस््व आवश््यकता 
के 3% से अधिक नहीीं होना चाहिए।

32.	कु  छ मामलोों मेें SERCs द्वारा निर््धधारित औसत बिलिंग दर 
(Average Billing Rate – ABR), DISCOMs की 
औसत आपरू््तति लागत (Average Cost of Supply – ACS) 
को परूा करने के लिए पर््ययाप्त नहीीं होती, जिसक परिणामस््वरूप 
DISCOMs के लिए राजस््व अतंर (Revenue Gap) उत््पन््न 
हो जाता ह।ै अत््यधिक राजस््व अतंर से नियामकीय परिसपत्तियोों 
(Regulatory Assets) का निर््ममाण होता ह ैऔर DISCOMs 
समय पर केें द्रीय/राज््य उपयोगिताओ ंको भुगतान करने मेें असमर््थ 
हो जाते हैैं, जिसक कारण उन पर लेट पेमेेंट सरचार््ज (Late 
Payment Surcharge – LPSC) भी लग जाता ह।ै

33.	 ABR और ACS के बीच नकारात््मक अतंर के कारण 
DISCOMs को अपनी विद्युत आवश््यकता तथा कार््यशील पूंजी 
की जरूरतोों को परूा करने के लिए अल््पकालिक ऋण लेना पड़ता 
ह।ै बढ़ती उधारी के कारण DISCOMs की विद्युत आपरू््तति लागत 
और अधिक बढ़ जाती ह।ै

34.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन वित्तीय वर््ष 2025–26 के लिए लागत-परिलक्षित 
टैरिफ के नियामकीय मानक के आधार पर किया गया है। 
वित्तीय वर््ष 2025–26 के लिए राजस््व अंतर का आकलन 
विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 10.01.2024 को अधिसचूित 
बिजली (सशंोधन) नियम, 2024 के अनुसार किया गया है।

35.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनुभाग मेें दिया गया ह।ै

2.C नियामकीय परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न होना [4 अंक]

36.	ट रिफ के माध््यम से स््ववीकत आपरू््तति लागत (Cost of Supply) 
की वसलूी न होने से संबंधित एक अन््य महत््वपरू््ण मदु्दा नियामकीय 
परिसपत्तियोों (Regulatory Assets) का निर््ममाण ह।ै नियामकीय 
परिसपत्तियाँ उन अप्राप्त राजस््वोों को संदर््भभित करती हैैं जिन््हेें 
DISCOMs द्वारा उपभोक्ताओ ं से वसलू किया जाना होता ह,ै 
कित ुउपभोक्ताओ ंपर आर््थथिक अस््थथिरता से बचाने के उद्देश््य से 
उन््हेें तत््ककाल टैरिफ वदृ्धि के माध््यम से नहीीं वसलूा जाता।

37.	ट रिफ नीति, 2016 मेें नियामकीय परिसपत्तियोों के संबंध मेें 
निम््नलिखित प्रावधान किए गए हैैं:

“8.2.2 किसी विशषे वर््ष मेें टैरिफ के प्रभाव को सीमित 
रखने के उद्देश््य से अतीत मेें कुछ विनियामक आयोगोों 
द्वारा नियामकीय परिसंपत्तियोों की व््यवस््थथा अपनाई 
गई ह।ै हालांकि, इसका उपयोग केवल अत््ययंत 
अपवादात््मक परिस््थथितियोों—जैसे प्राकतिक आपदा 
या फोर््स मजे््ययोर—की स््थथिति मेें ही किया जाना चाहिए और 
निम््नलिखित शर्ततों के अधीन होना चाहिए:

a. 	सा मान््य परिस््थथितियोों मेें नियामकीय परिसंपत्तियोों 
का निर््ममाण अनमुन््य नहीीं होगा;

b. 	 लंबित नियामकीय परिसंपत्तियोों की वसलूी, उनके 
कैरिंग कॉस््ट सहित, समयबद्ध तरीके से की जानी 
चाहिए और यह अवधि सात वर्षषों से अधिक नहीीं 
होनी चाहिए। राज््य आयोग इसके लिए उपयकु्त 
समय-सीमा निर््धधारित कर सकता ह।ै”

अतः टैरिफ नीति, 2016 मेें भी यह स््पष्ट किया गया ह ै
कि सामान््य परिस््थथितियोों मेें नियामकीय परिसपत्तियोों का 
निर््ममाण नहीीं किया जाना चाहिए।

38.	 माननीय APTEL ने भी अपने दिनांक 11.11.2011 के निर््णय 
(OP No. 1 of 2011) मेें इस बात पर बल दिया ह ैकि नियामकीय 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण सामान््य प्रक्रिया के रूप मेें नहीीं किया 
जाना चाहिए, जब तक कि इसक लिए पर््ययाप्त औचित््य न हो। उक्त 
निर््णय का प्रासंगिक अशं निम््ननानुसार ह:ै

“65. उपर््ययुक्त विश्लेषण और चर््चचा के आधार पर हम राज््य 
आयोगोों को निम््नलिखित निर्देश दनेा उचित समझते हैैं:

(iv) … v) ARR/टैरिफ निर््धधारण के दौरान राजस््व अतंर 
को लंबित नहीीं छोड़़ा जाना चाहिए और नियामकीय 
परिसपंत्तियोों का निर््ममाण सामान््यतः नहीीं किया जाना 
चाहिए, सिवाय उन परिस््थथितियोों के जहाँ यह टैरिफ 
नीति और विनियमोों के अनुरूप उचित हो। नियामकीय 
परिसंपत्तियोों की वसलूी समयबद्ध होनी चाहिए और 
अधिकतम तीन वर्षषों के भीतर, तथा अधिमानतः नियंत्रण 
अवधि (Control Period) के भीतर परूी की जानी 
चाहिए। नियामकीय परिसंपत्तियोों पर दये कैरिंग कॉस््ट को 
उस वर््ष के ARR मेें शामिल किया जाना चाहिए जिसमेें 
नियामकीय परिसंपत्तियाँ बनाई गई होों, ताकि वितरण 
लाइसेेंसधारक को नकदी प्रवाह की समस््यया न हो।”

39.	 इसक अतिरिक्त, विद्युत मतं्रालय (MoP), भारत सरकार ने दिनांक 
01.07.2022 के पत्र के माध््यम से सभी राज््योों/केें द्र शासित प्रदशेोों 
के अतिरिक्त मखु््य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (ऊर््जजा/विद्युत) 
को “रीवैैंप््ड डिस्ट्रीब््ययूशन सेक््टर स््ककीम (RDSS), LIS, अतिरिक्त 
उधारी आदि के अतंर््गत महत््वपरू््ण शर्ततों के संबंध मेें मानक 



पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025   |  7

संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedures), जिन््हेें 
कार््ययान््वयन और मलू््ययाांकन के दौरान अपनाया जाना ह,ै” के विषय 
मेें अवगत कराया। इस पत्र मेें नियामकीय परिसपत्तियोों के निर््ममाण 
के संबंध मेें निम््नलिखित प्रावधान निर््ददिष्ट किए गए हैैं:

“3.4. नई नियामकीय परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न 
किया जाना तथा मौजूदा नियामकीय परिसपंत्तियोों 
का उपचार

राज््य विनियामक आयोग द्वारा मान््यता प्राप्त, परंत ु
खदुरा टैरिफ मेें संशोधन से बचन के लिए टैरिफ 
निर््धधारण मेें शामिल न किए गए अवसचित राजस््व अतंर 
(Uncovered Revenue Gap) से DISCOMs के 
लिए तरलता (Liquidity) संबंधी समस््ययाए ँउत््पन््न होती 
हैैं। तथाकथित नियामकीय परिसपंत्तियोों का निर््ममाण 
ACS–ARR अंतर को बढ़़ाने वाले कारकोों मेें से एक 
है, जिससे आगे चलकर DISCOMs की वित्तीय 
स््थथिरता प्रभावित होती है। DISCOMs की वित्तीय 
व््यवहार््यता सनुिश्चित करन के लिए नियामकीय परिसंपत्तियोों 
से संबंधित मदु्ददों का समाधान करना अत््ययंत आवश््यक ह ै
और यह RDSS योजना के प्रमखु फोकस क्षेत्ररों मेें से एक 
ह।ै वास््तव मेें, काननू मेें ‘नियामकीय परिसंपत्तियोों’ जैसी 
किसी व््यवस््थथा का प्रावधान नहीीं ह ै और इसलिए ऐसी 
परिसंपत्तियोों का निर््ममाण अनमुन््य नहीीं होगा। इस संदर््भ मेें 
निम््नलिखित SOP का पालन किया जाना चाहिए:

i. 	रा ज््य / DISCOM यह सनुिश्चित करेें कि अतीत मेें 
निर््ममित किसी भी नियामकीय परिसंपत्ति / अवसचित 
राजस््व अतंर का परिसमापन विद्युत मतं्रालय की 
दिनाक 28.11.2016 की टैरिफ नीति के अनरुूप 
सात वर्षषों के भीतर किया जाए।

ii. 	रा ज््य / DISCOM यह सनुिश्चित करेें कि भविष््य 
मेें नई नियामकीय परिसपंत्तियाँ / अवसचंित 
राजस््व अंतर का निर््ममाण न किया जाए, जैसा 
कि टैरिफ नीति मेें प्रावधानित है।

iii. 	 जो राज््य / DISCOM RDSS योजना का हिस््ससा 
हैैं, वे मौजदूा नियामकीय परिसंपत्तियोों / अवसचित 
राजस््व अतंर के परिसमापन को वित्तीय स््थथिरता 
श्रेणी के अतंर््गत पर््ययाप्त वेटेज के साथ Result 
Evaluation Framework मेें शामिल करेें।

iv. 	 जो राज््य / DISCOM RDSS का हिस््ससा नहीीं हैैं, 
वे नियामकीय परिसंपत्तियोों के परिसमापन के लिए 
एक स््पष्ट रोडमपै तैयार करेें और इसे विद्युत मतं्रालय 
को सचूित करेें।”

40.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन वित्तीय वर््ष 2023–24 के ट्रू -अप तक निर््ममित 

तथा सचंित नियामकीय परिसपंत्तियोों के निर््ममाण न होने के 
नियामकीय मानक के आधार पर किया गया है।

41.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनभुाग मेें दिया गया ह।ै

2.घ.  ईधंन और विद्युत खरीद समायोजन अधिभार [5 अंक]

42.	वि द्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost) DISCOMs 
के लिए एक प्रमखु व््यय ह,ै जो उनकी समकेित वार््षषिक राजस््व 
आवश््यकता (Aggregate Revenue Requirement – 
ARR) का लगभग तीन-चौथाई भाग होती ह।ै आगामी वित्तीय 
वर््ष के लिए टैरिफ आदशे (ARR एवं टैरिफ निर््धधारण) मेें SERCs 
विद्युत क्रय लागत को अनमुान के आधार पर स््ववीकत करते हैैं, 
जो मखु््यतः कोयला-आधारित विद्युत संयंत्ररों से प्राप्त विद्युत पर 
आधारित होती ह।ै तथापि, विद्युत क्रय लागत अनियंत्रित होती ह ै
(क््योोंकि यह विद्युत बिक्री तथा ईधंन की कीमतोों मेें परिवर््तन पर 
निर््भर करती ह)ै, इसलिए इसका समायोजन यथाशीघ्र किया जाना 
आवश््यक ह।ै इसक अतिरिक्त, विद्युत मतं्रालय (भारत सरकार) 
द्वारा जारी टैरिफ नीति 2006 तथा 2016, जो अधिनियम की धारा 
3 के अनरुूप अधिसचूित की गई ह,ै यह भी अनिवार््य करती ह ैकि 
अनियंत्रित लागतोों की वसलूी शीघ्रता से की जाए ताकि भविष््य 
के उपभोक्ताओ ंपर अतीत की लागतोों का बोझ न पड़़े। प्रासंगिक 
अशं निम््ननानुसार ह:ै

“4) अनियंत्रित लागतोों की शीघ्र वसलूी की जानी चाहिए 
ताकि भविष््य के उपभोक्ताओ ं पर अतीत की लागतोों 
का भार न पड़़े। अनियंत्रित लागतोों मेें (किन््ततु इन््हीीं तक 
सीमित नहीीं) ईधंन लागत, मदु्रास््फफीति के कारण होने वाली 
लागत, कर एवं उपकर, विद्युत क्रय की प्रति इकाई लागत 
मेें परिवर््तन, तथा प्रतिकूल प्राकृतिक घटनाओ ंके कारण 
उत््पन््न लागतेें शामिल होोंगी।”

43.	 अधिनियम की धारा 62(4) के अतंर््गत विनियमोों मेें निर््ददिष्ट फ््ययूल 
सरचार््ज सतू्र (Fuel Surcharge Formula) के आधार पर एक 
ही वित्तीय वर््ष के दौरान टैरिफ मेें एक से अधिक बार संशोधन 
करने का प्रावधान ह।ै वितरण कंपनियोों द्वारा खरीदी जाने वाली 
विद्युत का एक बड़़ा भाग केें द्रीय क्षेत्र की उत््पपादन कंपनियोों से 
प्राप्त होता ह,ै जिनका टैरिफ केें द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 
(CERC) द्वारा विनियमित किया जाता ह,ै तथा राज््य स््ववामित््व 
वाली उत््पपादन कंपनियोों से प्राप्त विद्युत का टैरिफ SERCs द्वारा 
विनियमित किया जाता ह।ै

“धारा 62 (टैरिफ निर््धधारण):

(4) सामान््यतः किसी भी टैरिफ या उसके किसी भाग मेें 
एक ही वित्तीय वर््ष मेें एक से अधिक बार संशोधन नहीीं 
किया जा सकता, सिवाय उन परिवर््तनोों के जो विनियमोों मेें 
निर््ददिष्ट फ््ययूल सरचार््ज सतू्र के अतंर््गत स््पष्ट रूप से अनमुत 
होों।”
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44.	वि द्युत क्रय लागत की समय पर वसलूी से संबंधित वित्तीय वर््ष के 
ट्रू -अप के समय उपभोक्ताओ ंपर कैरिंग कॉस््ट का अतिरिक्त भार 
पड़ने से भी बचाव होता ह।ै इस संदर््भ मेें माननीय APTEL ने 
अपने निर््णय (OP No. 1 of 2011) मेें संज्ञान लेते हुए SERCs 
को यह निर्देश दिया कि वे विद्युत क्रय लागत समायोजन के लिए 
अधिमानतः मासिक आधार पर तंत्र निर््धधारित करेें, जैसा कि 
निम््नलिखित अशं मेें उल््ललिखित ह:ै

“65. उपर््ययुक्त विश्लेषण और चर््चचा के आधार पर हम राज््य 
आयोगोों को निम््नलिखित निर्देश दनेा उचित समझते हैैं:

(vi) ईधंन और विद्युत क्रय लागत वितरण कंपनियोों के 
प्रमखु व््ययोों मेें से एक ह,ै जो अनियंत्रित प्रकृति की होती 
ह।ै प्रत््ययेक राज््य आयोग को अधिनियम की धारा 62(4) 
के अनरुूप ईधंन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन का तंत्र 
स््थथापित करना चाहिए। यह समायोजन अधिमानतः मासिक 
आधार पर किया जाना चाहिए, जैसा कि केें द्रीय आयोग के 
उत््पपादन कंपनियोों से संबंधित विनियमोों मेें प्रावधान ह,ै परंत ु
किसी भी स््थथिति मेें यह त्रैमासिक अवधि से अधिक नहीीं 
होना चाहिए। जिन राज््य आयोगोों के पास अभी तक ऐसा 
सतू्र या तंत्र उपलब््ध नहीीं ह,ै उन््हेें इस आदशे की तिथि से 
छह माह के भीतर इसे लाग ूकरना होगा।”

45.	 इसक अतिरिक्त, विद्युत मतं्रालय ने दिनांक 29.12.2022 को 
अधिसचूित बिजली (संशोधन) नियम, 2022 के माध््यम से 
DISCOMs द्वारा विद्युत क्रय लागत मेें अतंर की समय पर 
और स््वचालित वसलूी पर बल दिया ह।ै इन नियमोों के अनुसार 
SERCs को विद्युत क्रय लागत मेें परिवर््तन के कारण उत््पन््न 
अतंर की वसलूी के लिए मलू््य समायोजन सतू्र निर््धधारित करना 
होगा, ताकि ऐसी लागतोों का प्रभाव उपभोक्ता टैरिफ मेें मासिक 
आधार पर स््वचालित रूप से समायोजित किया जा सक। इन 

नियमोों मेें पावर परचजे एडजस््टमेेंट सरचार््ज (Power Purchase 
Adjustment Surcharge) के रूप मेें विद्युत क्रय लागत के 
अतंर की समय पर वसलूी हते ुसतू्र और पद्धति भी निर््ददिष्ट की गई 
ह,ै जिसमेें दीर््घकालिक एवं अल््पकालिक विद्युत क्रय लागत तथा 
प्रेषण शलु््क (Transmission Charges) मेें होने वाले परिवर््तन 
शामिल हैैं।

46.	 वास््तविक विद्युत क्रय लागत और प्रेषण शलु््क की समय पर तथा 
स््वचालित वसलूी से विद्युत क्रय लागत मेें होने वाले परिवर््तनोों के 
पारित होने मेें दरेी नहीीं होती, जिससे DISCOMs के नकदी प्रवाह 
मेें सुधार होता ह।ै साथ ही ट्रू -अप के समय कैरिंग कॉस््ट के प्रभाव 
से उत््पन््न टैरिफ झटकोों से उपभोक्ताओ ंको भी बचाया जा सकता 
ह।ै विद्युत क्रय लागत मेें समय पर परिवर््तन की वसलूी न होने से 
उत््पन््न नकदी प्रवाह की कमी DISCOMs की उपभोक्ताओ ंको 
प्रभावी रूप से 24×7 विद्युत आपरू््तति प्रदान करने की क्षमता को भी 
प्रभावित करती ह।ै

47.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों और केें द्र शासित प्रदेशोों के 
नियामकीय प्रदर््शन का आकलन फ््ययूल एडं पावर परचेज 
एडजस््टमेेंट सरचार््ज (FPPAS) से सबंंधित निम््नलिखित 
मानकोों के आधार पर किया गया है:

a) 	 क््यया विद्युत क्रय लागत के समय पर समायोजन हते ु
FPPAS तंत्र उपलब््ध ह?ै

b) 	 FPPAS मेें परिवर््तन की आवतृ्ति (मासिक / त्रैमासिक)

c) 	 क््यया FPPAS का स््वचालित पास-थ्रू अनमुत ह ैया नहीीं?

d) 	 क््यया FPPAS की गणना / सतू्र दिनांक 29.12.2022 के 
MoP नियमोों की भावना के अनरुूप ह?ै

48.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनभुाग मेें दिया गया ह।ै
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49.	 अधिनियम के भाग-VI मेें उपभोक्ता संरक्षण: प्रदर््शन मानक 
(Standards of Performance) से संबंधित एक पथृक अध््ययाय 
का प्रावधान किया गया ह,ै जो इसकी आवश््यकता और महत्तत्व को 
रेखांकित करता ह।ै

50.	 धारा 57 के अतंर््गत SERCs को यह अधिकार दिया गया 
ह ै कि वे विनियमोों के माध््यम से ट््राांसमिशन उपयोगिताओ ं
तथा DISCOMs के लिए प्रदर््शन मानक (Standards of 
Performance – SOP) निर््धधारित करेें। साथ ही, यदि इन मानकोों 
का उल््ललंघन होता ह,ै तो उपभोक्ताओ ंको DISCOMs द्वारा दिए 
जाने वाले क्षतिपरू््तति (Compensation) के निर््धधारण की प्रक्रिया 
भी निर््धधारित करने का अधिकार SERCs को प्राप्त ह।ै

51.	 अधिनियम की धारा 42(5) के अनुसार DISCOM को SERC 
द्वारा निर््ददिष्ट दिशा-निर्देशोों के अनरुूप उपभोक्ताओ ंकी शिकायतोों 
के निवारण के लिए फोरम (Forum) की स््थथापना करना अनिवार््य 
ह।ै इसक अतिरिक्त धारा 42(6) के अतंर््गत SERC को विद्युत 
लोकपाल (Electricity Ombudsman) की नियुक्ति करना 
आवश््यक ह,ै जिसक पास वह उपभोक्ता अपील कर सकता ह ै
जिसकी शिकायत का निवारण DISCOM के फोरम द्वारा नहीीं 
किया गया हो। आगे धारा 42(7) यह भी प्रावधान करती ह ैकि 
लोकपाल उपभोक्ता की शिकायत का निस््ततारण SERC द्वारा 
निर््धधारित समयसीमा और प्रक्रिया के अनुसार करेगा।

52.	 धारा 43 के अतंर््गत DISCOMs पर सार््वभौमिक सेवा दायित््व 
(Universal Service Obligation) तथा उपभोक्ताओ ं को 
समयबद्ध विद्युत कनेक््शन उपलब््ध कराने का दायित््व निर््धधारित 
किया गया ह।ै अधिनियम मेें यह भी प्रावधान ह ैकि यदि वितरण 
लाइसेेंसधारक SERC द्वारा निर््धधारित अवधि के भीतर विद्युत 
आपरू््तति प्रदान करने मेें विफल रहता ह,ै तो वह दडं का भागी होगा।

53.	 अतः यह स््पष्ट ह ै कि अधिनियम के प्रमखु उद्देश््योों मेें से एक 
उपभोक्ताओ ं को 24×7 गणुवत्तापरू््ण विद्युत आपरू््तति सुनिश्चित 
करना तथा उनके हितोों की रक्षा करना ह।ै

54.	 माननीय मद्रास उच््च न््ययायालय ने दिनांक 27.09.2013 को T.M. 
Prakash बनाम जिला कलक््टर, तिरुवन््ननामलाई, तमिलनाडु 
मामले मेें यह निर््णय दिया कि विद्युत तक पहुचँ को मानवाधिकार 
के रूप मेें माना जाना चाहिए। आवश््यक शर्ततें परू््ण होने के बावजदू 
विद्युत कनेक््शन से वंचित करना मानवाधिकारोों के उल््ललंघन के 
समान होगा। माननीय उच््च न््ययायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच््च 
न््ययायालय के विधिक निर््णयोों के आलोक मेें अधिनियम की धारा 
43 तथा उसक अतंर््गत बनाए गए विनियमोों को अनिवार््य रूप से 
लाग ूकिया जाना चाहिए ताकि परिसर के स््ववामी या अधिभोगी को 
विद्युत आपरू््तति प्रदान की जा सक। इसी प्रकार का दृष्टिकोण केरल, 
कलकत्ता तथा हिमाचल प्रदशे उच््च न््ययायालयोों द्वारा भी विद्युत के 
अधिकार के संबंध मेें व््यक्त किया गया ह।ै

55.	वि द्युत मतं्रालय (भारत सरकार) ने दिनांक 31.12.2020 को 
बिजली (उपभोक्ताओ ं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसचूित 
किए, जिनका उद्देश््य उपभोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना ह।ै इन 
नियमोों के अतंर््गत निम््नलिखित प्रावधान किए गए हैैं:

•	वि द्युत कनेक््शनोों का समयबद्ध निर््गमन

•	 उपभोक्ताओ ं को गणुवत्तापरू््ण और विश्वसनीय विद्युत 
आपरू््तति

•	 रूफटॉप सोलर प्रणालियोों की आसान और त््वरित स््थथापना

•	 उपभोक्ता शिकायतोों का समयबद्ध समाधान

•	 मीटरोों का समयबद्ध प्रतिस््थथापन

•	 DISCOMs द्वारा सेवा मेें विलब होने पर क्षतिपरू््तति / दडं 
आदि

56.	 इसक अतिरिक्त, बिजली (संशोधन) नियम, 2020 दिनांक 
30.12.2020 के अनुसार नए विद्युत कनेक््शन जारी करने के 
लिए लगने वाले शलु््कोों को परू््व-निर््धधारित (Pre-specified) 
किया जाना आवश््यक ह।ै संबंधित नियम का प्रासंगिक अशं 
निम््नलिखित ह:ै

“(13) विद्युतीकृत क्षेत्ररों मेें 150 kW तक के भार (या आयोग द्वारा 
निर््ददिष्ट उससे अधिक भार) के लिए नए कनेक््शन हते ुकनेक््शन 
शलु््क को भार, कनेक््शन की श्रेणी तथा वितरण लाइसेेंसधारक 
की औसत कनेक््शन लागत के आधार पर निर््धधारित किया जाएगा, 
ताकि प्रत््ययेक मामले मेें स््थल निरीक्षण और मांग शलु््क के पथृक 
आकलन की आवश््यकता न पड़़े। ऐसे मामलोों मेें मांग शलु््क का 
भगुतान नए कनेक््शन के आवेदन के समय किया जा सकता ह।ै”

57.	 अधिनियम की धारा 181(2)(x), धारा 50 तथा धारा 57 
राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों को विद्युत आपरू््तति संहिता 
(Electricity Supply Code) बनाने का दायित््व सौौंपती हैैं, 
जिसमेें वितरण लाइसेेंसधारकोों के दायित््व तथा उपभोक्ताओ ंको 
दक्ष, लागत-प्रभावी और उपभोक्ता-अनुकल सेवाए ँ प्रदान करने 
हते ुअपनाई जाने वाली प्रक्रियाए ँनिर््धधारित की जाती हैैं।

58.	ट रिफ नीति, 2016 का खडं 8 वितरण लाइसेेंसधारकोों के प्रदर््शन 
मानकोों से संबंधित विभिन््न पहलुओ—ंविशषे रूप से सेवा की 
गणुवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता—को संबोधित करता ह।ै

59.	 इसक अतिरिक्त, विद्युत मतं्रालय ने दिनांक 31.12.2020 को 
बिजली (उपभोक्ताओ ं के अधिकार) नियम, 2020 अधिसचूित 
किए, जिनमेें SERCs को विद्युत आपरू््तति की विश्वसनीयता 
(Reliability of Supply) के लिए SAIDI (System 
Average Interruption Duration Index) और SAIFI 
(System Average Interruption Frequency Index) 

3. जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना [23 अंक]
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निर््धधारित करने का निर्देश दिया गया ह।ै आगे चलकर बिजली 
(उपभोक्ताओ ं के अधिकार) संशोधन नियम, 2022 दिनांक 
20.04.2022 के माध््यम से अतिरिक्त विश्वसनीयता संकेतक—
CAIDI, CAIFI और MAIFI—भी निर््धधारित करने के निर्देश 
दिए गए। संबंधित नियम का प्रासंगिक अशं निम््नलिखित ह:ै

“10. आपूर््तति की विश्वसनीयता—

(1) 	 वितरण लाइसेेंसधारक द्वारा आपरू््तति की विश्वसनीयता 
बनाए रखने के लिए आयोग निम््नलिखित मानकोों को 
निर््ददिष्ट करेगा:

(a) 	 प्रति उपभोक्ता प्रति वर््ष विद्युत बाधा की कुल  
अवधि और आवतृ्ति—

a.	स िस््टम एवरेज इटंरप््शन ड्यरेूशन इडेंक््स 
(SAIDI);

b. 	स िस््टम एवरेज इटंरप््शन फ्रीक््वेेंसी इडेंक््स 
(SAIFI);

(b) 	 न््ययूनतम बाधा समय (मिनटोों मेें) जिसे वितरण 
लाइसेेंसधारक SAIDI या SAIFI की गणना के 
लिए मान््य करेगा।

(3) 	 महानगरोों तथा एक लाख या उससे अधिक जनसख््यया वाले 
शहरोों मेें बढ़ते प्रदषूण स््तर को ध््ययान मेें रखते हुए वितरण 
लाइसेेंसधारक यह सनुिश्चित करेगा कि सभी उपभोक्ताओ ं
को 24×7 निर््बबाध विद्युत आपरू््तति उपलब््ध हो, ताकि 
डीज़ल जनरटर सेट चलान की आवश््यकता न पड़़े। इसके 
अनुरूप राज््य आयोग SAIFI और SAIDI के लिए 
प्रगतिशील लक्षष्य निर््धधारित करेगा।

(4) 	रा ज््य आयोग आपरू््तति की विश्वसनीयता के अतिरिक्त 
संकेतकोों के रूप मेें CAIDI, CAIFI और MAIFI पर 
भी विचार कर सकता ह।ै इन संकेतकोों की गणना के लिए 
न््ययूनतम बाधा समय राज््य आयोग द्वारा निर््धधारित किया 
जाएगा; और यदि ऐसा समय निर््ददिष्ट नहीीं किया गया ह,ै तो 
तीन मिनट को बाधा समय माना जाएगा।”

60.	 इसक अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 42(2) यह प्रावधान करती 

ह ै कि ओपन एक््ससेस अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी को राज््य 
आयोग द्वारा निर््धधारित तरीके से क्रमिक रूप से कम किया जाएगा।

61.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन Ease of Living / Ease of Doing Business से 
सबंंधित निम््नलिखित मानकोों के आधार पर किया गया है:

a) 	व िद्युत कनेक््शन का निर््गमन एवं उससे सबंंधित 
क्षतिपूर््तति (MoP नियम दिनांक 22.02.2024)

	 महानगर: 3 दिन;  अन््य नगर क्षेत्र: 7 दिन;  ग्रामीण क्षेत्र:  
15 दिन;  पर््वतीय क्षेत्र: 30 दिन

b) 	 मीटर परीक्षण एवं उससे सबंंधित क्षतिपूर््तति (MoP 
नियम दिनांक 31.12.2020)

	 उपभोक्ता की शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनोों के भीतर

c) 	 मीटर प्रतिस््थथापन एवं उससे सबंंधित क्षतिपूर््तति (MoP 
नियम दिनांक 31.12.2020)

	  शहरी क्षेत्ररों मेें 24 घटें के भीतर;  ग्रामीण क्षेत्ररों मेें 72 घटें 
के भीतर

d) 	 नेट मीटर की स््थथापना (MoP नियम दिनांक 
22.02.2024)

	क नेक््शन समझौते पर हस््तताक्षर, मीटर स््थथापना तथा सौर 
फोटोवोल््टटिक प्रणाली के सफल चाल ूहोने की प्रक्रिया सौर 
पीवी स््थथापना प्रमाणपत्र जमा करने की तिथि से 15 दिनोों 
के भीतर

e) 	 150 kW तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््धधारित 
मांग शुल््क (MoP नियम दिनांक 31.12.2020)

f) 	व िद्युत आपूर््तति की गुणवत्ता - SAIFI एवं SAIDI 
(MoP नियम दिनांक 31.12.2020 एवं 20.04.2022)

g) 	 ओपन एक््ससेस - अधिभार एवं क्रॉस-सब््ससिडी मेें 
क्रमिक कमी (धारा 42(2))

62.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनुभाग मेें दिया गया ह।ै
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4.A ग्रीन एनर्जी ओपन एक््ससेस [6 अंक]

63.	 अधिनियम के अतंर््गत ओपन एक््ससेस की अवधारणा प्रस््ततुत की 
गई ह,ै जिसे धारा 42 के तहत इस प्रकार परिभाषित किया गया 
ह ैकि किसी भी लाइसेेंसधारक, उपभोक्ता अथवा विद्युत उत््पपादन 
से जडु़़े व््यक्ति को, उपयकु्त आयोग द्वारा निर््धधारित विनियमोों के 
अनुसार, ट््राांसमिशन लाइनोों, वितरण प्रणाली अथवा उनसे 
संबंधित सुविधाओ ं के उपयोग का गैर-भदेभावपरू््ण प्रावधान 
उपलब््ध कराया जाए। उक्त धारा SERCs को ओपन एक््ससेस लाग ू
करने का अधिकार प्रदान करती ह ैतथा अधिनियम के प्रारंभ होने 
की तिथि से पाँच वर्षषों के भीतर उन सभी उपभोक्ताओ ंको ओपन 
एक््ससेस उपलब््ध कराने का प्रावधान करती ह,ै जिनकी किसी भी 
समय उपलब््ध कराई जाने वाली अधिकतम मांग एक मगेावाट से 
अधिक हो।

64.	भ ारत सरकार ने वर््ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश््म ऊर््जजा 
क्षमता का लक्षष्य निर््धधारित किया ह,ै जिसमेें से 280 गीगावाट 
सौर ऊर््जजा की हिस््ससेदारी होने की अपेक्षा ह।ै भारत ने वर््ष 2030 
तक ग्रीन हाइड्रोजन की 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर््ष उत््पपादन 
क्षमता का भी लक्षष्य निर््धधारित किया ह।ै इसक अतिरिक्त, वर््ष 2070 
तक भारत ने शदु्ध-शनू््य कार््बन उत््सर््जन (Net Zero Carbon 
Emissions), अर््थथात ्कार््बन न््ययूट्रल बनने का लक्षष्य रखा ह।ै

65.	 उपर््ययुक्त लक्षष्ययों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार के विद्युत मतं्रालय 
ने अधिनियम की धारा 176 के अतंर््गत प्रदत्त शक्तियोों का प्रयोग 
करते हुए दिनांक 06.06.2022 को बिजली (ग्रीन एनर्जी ओपन 
एक््ससेस के माध््यम से नवीकरणीय ऊर््जजा को प्रोत््ससाहन) नियम, 
2022 अधिसचूित किए। ये नियम, उसमेें परिभाषित ग्रीन ऊर््जजा के 
उत््पपादन, क्रय और उपभोग पर लाग ूहोते हैैं, जिनमेें वेस््ट-टू-एनर्जी 
विद्युत संयंत्र भी शामिल हैैं। इन नियमोों मेें संशोधन 27.02.2023 
तथा 23.05.2023 को भी जारी किए गए। इन नियमोों की प्रमखु 
विशषेताए ँनिम््ननानुसार हैैं:

a. 	ग्री न ऊर््जजा के उत््पपादन, क्रय और उपभोग को बढ़़ावा दनेा, 
जिसमेें वेस््ट-टू-एनर्जी संयंत्ररों से प्राप्त ऊर््जजा भी शामिल ह।ै

b. 	ग्री न ऊर््जजा के लिए ओपन एक््ससेस की सीमा 1 मगेावाट से 
घटाकर 100 किलोवाट कर दी गई ह,ै ताकि छोटे उपभोक्ता 
भी ओपन एक््ससेस के माध््यम से नवीकरणीय ऊर््जजा खरीद 
सकेें ।

c. 	 उपभोक्ता DISCOMs से ग्रीन पावर की आपरू््तति की मांग 
करने के पात्र होोंगे। DISCOMs ऐसे पात्र उपभोक्ताओ ंके 
लिए ग्रीन पावर की खरीद और आपरू््तति करने के लिए बाध््य 
होोंगे।

d. 	 SERCs ग्रीन ऊर््जजा का टैरिफ निर््धधारित करेेंगे, जिसमेें 
नवीकरणीय ऊर््जजा की औसत पलू््ड पावर परचजे लागत, 
यदि कोई हो तो क्रॉस-सब््ससिडी शलु््क, तथा ग्रीन ऊर््जजा 
उपलब््ध कराने के लिए वितरण लाइसेेंसधारक की 
विवेकपरू््ण लागत को समाहित करने वाले सेवा शलु््क 
शामिल होोंगे।

e. 	 ये नियम दशेभर मेें ओपन एक््ससेस शलु््कोों मेें निश्चितता 
और एकरूपता प्रदान करते हैैं। ग्रीन एनर्जी ओपन एक््ससेस 
उपभोक्ताओ ंपर ट््राांसमिशन शलु््क, व््हहीलिंग शलु््क, क्रॉस-
सब््ससिडी सरचार््ज, अतिरिक्त सरचार््ज, बैैंकिग शलु््क, 
स््टैैंडबाय शलु््क आदि लगाए जा सकते हैैं।

i. 	 यदि वेस््ट-टू-एनर्जी संयंत्र से उत््पपादित विद्युत ओपन 
एक््ससेस उपभोक्ता को आपरू््तति की जाती ह,ै तो उस 
स््थथिति मेें क्रॉस-सब््ससिडी सरचार््ज और अतिरिक्त 
सरचार््ज लाग ूनहीीं होोंगे।

ii.	 यदि ग्रीन ऊर््जजा का उपयोग ग्रीन हाइड्रोजन और 
ग्रीन अमोनिया के उत््पपादन के लिए किया जाता ह,ै 
तो क्रॉस-सब््ससिडी सरचार््ज और अतिरिक्त सरचार््ज 
लाग ूनहीीं होोंगे।

f. 	ग्री न पावर का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओ ंको ग्रीन 
सर््टटिफिकट जारी करने का भी प्रावधान किया गया ह।ै

66.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन ग्रीन एनर्जी ओपन एक््ससेस विनियमोों से सबंंधित 
निम््नलिखित मानकोों के आधार पर किया गया है:

i. 	ग्री न एनर्जी ओपन एक््ससेस की सीमा – 100 kW

ii. 	 क््यया ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया तथा वेस््ट-टू-एनर्जी 
परियोजनाओ ं के लिए क्रॉस-सब््ससिडी सरचार््ज एवं 
अतिरिक्त सरचार््ज मेें छूट का प्रावधान किया गया ह?ै

iii. 	 क््यया ग्रीन टैरिफ निर््धधारित किया गया ह?ै

67.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनभुाग मेें दिया गया ह।ै

4.B नवीकरणीय क्रय दायित््व (RPO) [9 अंक]

68.	पि छले कु छ वर्षषों मेें भारत ने नवीकरणीय ऊर््जजा (RE) क्षेत्र मेें 
उल््ललेखनीय प्रगति का अनुभव किया ह।ै राष्ट्रीय और राज््य स््तर 
की प्रगतिशील नीतियोों ने इस विकास मेें महत््वपरू््ण योगदान दिया 
ह,ै और इसे और गति दनेे के लिए भारत सरकार ने वर््ष 2030 तक 
500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर््जजा क्षमता का लक्षष्य निर््धधारित किया 
ह।ै

4. ऊर््जजा सकं्रमण [15 अंक]
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69.	 अधिनियम की धारा 86(1)(e) SERCs को यह निर्देश दतेी ह ै
कि वे किसी वितरण लाइसेेंसधारक के क्षेत्र मेें कुल  विद्युत उपभोग 
के संदर््भ मेें नवीकरणीय ऊर््जजा से विद्युत क्रय की मात्रा/प्रतिशत 
निर््धधारित करेें।

“धारा 86. (राज््य आयोग के कार््य): --- (1) राज््य आयोग 
निम््नलिखित कार््य करेगा, अर््थथात:्

(e) ग्रिड से संयोजकता तथा किसी भी व््यक्ति को विद्युत 
बिक्री के लिए उपयकु्त उपायोों द्वारा सह-उत््पपादन (Co-
generation) और नवीकरणीय स्रोतोों से विद्युत उत््पपादन 
को बढ़़ावा दनेा, तथा ऐसे स्रोतोों से विद्युत क्रय के लिए 
किसी वितरण लाइसेेंसधारक के क्षेत्र मेें कुल विद्युत उपभोग 
का एक प्रतिशत निर््धधारित करना।”

70.	ट रिफ नीति, 2016 का खडं 6.4 नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों 
के प्रोत््ससाहन और उपयोग से संबंधित विभिन््न पहलुओ ं को 
निम््ननानुसार संबोधित करता ह:ै

“अधिनियम की धारा 86(1)(e) के प्रावधानोों के अनसुार, 
उपयकु्त आयोग नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों से ऊर््जजा क्रय के 
लिए किसी वितरण लाइसेेंसधारक के क्षेत्र मेें कुल विद्युत 
उपभोग का एक न््ययूनतम प्रतिशत निर््धधारित करेगा, जिसमेें 
ऐसे संसाधनोों की उपलब््धता तथा खदुरा टैरिफ पर उसके 
प्रभाव को ध््ययान मेें रखा जाएगा। नवीकरणीय ऊर््जजा की 
खरीद लागत को SERCs द्वारा टैरिफ निर््धधारण करते 
समय ध््ययान मेें रखा जाएगा। नवीकरणीय क्रय दायित््वोों 
(RPOs) की दीर््घकालिक वदृ्धि-रेखा विद्युत मंत्रालय 
द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर््जजा मंत्रालय (MNRE) 
के परामर््श से निर््धधारित की जाएगी।

बशर्ते कि नवीकरणीय स्रोतोों के अतिरिक्त अन््य स्रोतोों से 
सह-उत््पपादन को RPOs की प्रयोज््यता से बाहर नहीीं रखा 
जाएगा।”

71.	 इसक अतिरिक्त, ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 
14(n) और (x) यह प्रावधान करती ह ै कि केें द्र सरकार नामित 
उपभोक्ताओ ं द्वारा गैर-जीवाश््म स्रोतोों के उपभोग का न््ययूनतम 
हिस््ससा निर््धधारित कर सकती ह।ै संबंधित अशं निम््ननानुसार ह:ै

“14. ऊर््जजा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण को लाग ूकरन के 
लिए केें द्र सरकार की शक्तियाँ—

केें द्र सरकार, ब््ययूरो से परामर््श करके, अधिसचूना द्वारा—

(m) धारा (l) के अतंर््गत नामित या नियकु्त किए जान वाले 
ऊर््जजा लेखा परीक्षकोों तथा ऊर््जजा प्रबंधकोों के लिए न््ययूनतम 
योग््यता निर््धधारित कर सकती ह;ै

(n) प्रत््ययेक नामित उपभोक्ता को ऊर््जजा खपत के 
मानकोों एवं मापदडंोों का पालन करने का निर्देश दे 
सकती है;

(x) नामित उपभोक्ताओ ंद्वारा ऊर््जजा अथवा फीडस््टटॉक 
के रूप मेें गैर-जीवाश््म स्रोतोों के उपभोग का न््ययूनतम 
हिस््ससा निर््धधारित कर सकती है; बशर्ते कि विभिन््न 
प्रकार के गैर-जीवाश््म स्रोतोों के लिए विभिन््न नामित 
उपभोक्ताओ ंहेतु भिन््न-भिन््न हिस््ससेदारी निर््धधारित की 
जा सके।”

72.	वि द्युत मतं्रालय ने अपनी दिनांक 20.10.2023 की अधिसचूना 
के माध््यम से नामित उपभोक्ताओ,ं जिनमेें वितरण लाइसेेंसधारक, 
ओपन एक््ससेस उपभोक्ता तथा कैप््टटिव उपभोक्ता शामिल हैैं, के 
लिए नवीकरणीय ऊर््जजा उपभोग का न््ययूनतम हिस््ससा तालिका 1 के 
अनुसार निर््धधारित किया ह।ै

73.	 पवन नवीकरणीय ऊर््जजा घटक की परू््तति उन पवन ऊर््जजा परियोजनाओ ं
(WPPs) से उत््पपादित ऊर््जजा द्वारा की जाएगी, जो 31.03.2024 
के बाद कमीशन की गई हैैं।

74.	 जल नवीकरणीय ऊर््जजा घटक की परू््तति केवल उन हाइड्रो पावर 
परियोजनाओ,ं जिनमेें पंप स््टटोरेज परियोजनाए ँ(PSPs) तथा लघ ु
जलविद्युत परियोजनाए ँ (SHPs) शामिल हैैं, से उत््पपादित ऊर््जजा 
द्वारा की जाएगी, जो 31.03.2024 के बाद कमीशन की गई हैैं। यह 
आवश््यकता राज््य/DISCOM को ऐसी जलविद्युत परियोजनाओ ं
से उपलब््ध कराई जा रही मफु््त बिजली से भी परूी की जा सकती ह।ै 
साथ ही, केें द्र सरकार द्वारा प्रकरण-विशषे के आधार पर अनमुोदित 
भारत के बाहर स््थथित जलविद्युत परियोजनाओ ंसे भी इसकी परू््तति 
की जा सकती ह।ै

तालिका 1: विद्युत मंत्रालय द्वारा आरपीओ अधिसचूना दिनांक 20/10/2023

क्र.स.ं वर््ष पवन आरई हाइड्रो आरई वितरित आरई अन््य आरई कुल आरई 

1 वित्त वर््ष 2024-25 0.67% 0.38% 1.5% 27.35% 29.91%

2 वित्त वर््ष 2025-26 1.45% 1.22% 2.1% 28.24% 33.01%

3 वित्त वर््ष 2026-27 1.97% 1.34% 2.7% 29.94% 35.95%

4 वित्त वर््ष 2027-28 2.45% 1.42% 3.3% 31.64% 38.81%

5 वित्त वर््ष 2028-29 2.95% 1.42% 3.9% 33.10% 41.36%

6 वित्त वर््ष 2029-30 3.48% 1.33% 4.5% 34.02% 43.33%

*पहाड़़ी और उत्तर-परू्वी राज््योों/संघ राज््य क्षेत्ररों के लिए, अर््थथात ्अरुणाचल प्रदशे, असम, मणिपरु, मघेालय, मिजोरम, नागालैैंड, सिक््ककिम, त्रिपरुा, जम््ममू और कश््ममीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदशे 
और उत्तराखडं के लिए, वितरित नवीकरणीय ऊर््जजा घटक तालिका मेें दिए गए हिस््ससे का आधा ह ैऔर इन राज््योों के लिए शषे घटक को अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोतोों मेें शामिल किया जाएगा। 
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75.	वि तरित नवीकरणीय ऊर््जजा (Distributed Renewable 
Energy – DRE) घटक की परू््तति केवल उन नवीकरणीय ऊर््जजा 
परियोजनाओ ंसे उत््पपादित ऊर््जजा द्वारा की जाएगी, जिनका आकार 
10 मगेावाट से कम हो। इसमेें केें द्र सरकार द्वारा अधिसचूित सभी 
विन््ययासोों के अतंर््गत सौर प्रतिष्ठापन शामिल होोंगे, जैसे—नेट 
मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, वर््चचुअल नेट मीटरिंग, ग्रुप नेट मीटरिंग, 
बिहाइडं-द-मीटर इसं््टटॉलेशन््स तथा अन््य विन््ययास।

76.	 अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा घटक की परू््तति उपर््ययुक्त के अतिरिक्त किसी 
भी नवीकरणीय ऊर््जजा परियोजना से उत््पपादित ऊर््जजा द्वारा की जा 
सकती ह।ै इसमेें 1.04.2024 से परू््व कमीशन की गई सभी पवन 
ऊर््जजा परियोजनाओ ंतथा जलविद्युत परियोजनाओ,ं जिनमेें PSPs, 
SHPs तथा मफु््त बिजली शामिल हैैं, से प्राप्त ऊर््जजा सम््ममिलित 
होगी।

77.	 पवन, जल तथा अन््य नवीकरणीय ऊर््जजा घटकोों के बीच अदला-
बदली (Fungibility) की अनमुति दी गई ह।ै

78.	 इसक अतिरिक्त, यदि बाध््य इकाइयोों द्वारा निर््धधारित RPO का 
अनपुालन नहीीं किया जाता ह,ै तो विद्युत मतं्रालय ने ऊर््जजा संरक्षण 
अधिनियम, 2001 की धारा 26(3) के अतंर््गत दडं का प्रावधान 
सुझाया ह,ै जैसा कि निम््ननानुसार ह:ै

“26. दडं—

(3) यदि कोई व््यक्ति धारा 14 की उपधाराओ ं(n) और (x) 

के अतंर््गत जारी निर्देशोों का पालन करन मेें विफल रहता 
ह,ै तो वह प्रत््ययेक ऐसी विफलता के लिए दस लाख रुपये 
तक के दडं का भागी होगा;

	 बशर्ते कि वह अधिनियम के अतंर््गत निर््धधारित मानकोों से अधिक 
होने वाले प्रत््ययेक मीट्रिक टन ऑयल इक््वविवेलेेंट की कीमत के 
दोगनेु तक अतिरिक्त दडं का भी भागी होगा।”

79.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन निम््नलिखित आधारोों पर किया गया है:

a) 	 क््यया वित्तीय वर््ष 2029-30 तक के लिए नवीकरणीय क्रय 
दायित््व (RPO) की वदृ्धि-रेखा निर््धधारित की गई ह?ै

b) 	 क््यया RPO की वदृ्धि-रेखा दिनांक 20.10.2023 की MoP 
अधिसचूना के अनरुूप ह?ै

c) 	 क््यया DRE लक्षष्य निर््धधारित किए गए हैैं, अर््थथात ् MoP 
अधिसचूना के अनुसार RPO को परू््ण रूप से निर््ददिष्ट किया 
गया ह?ै

d) 	 क््यया राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदशेोों द्वारा दडं तंत्र निर््ददिष्ट 
किया गया ह?ै

80.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनभुाग मेें दिया गया ह।ै
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81.	 अधिनियम की धारा 91(1) SERCs को एक सचिव नियकु्त करने 
तथा सचिव के अधिकारोों और कर््तव््योों को निर््ददिष्ट करने की शक्ति 
प्रदान करती ह।ै इसक अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 91(2) 
SERCs को अन््य अधिकारियोों और कर््मचारियोों की संख््यया, 
प्रकृति और श्रेणियोों को निर््ददिष्ट करने का अधिकार प्रदान करती ह।ै

82.	 अधिनियम की धारा 181(2)(zk) SERCs को राज््य आयोग 
के सचिव, अधिकारियोों तथा अन््य कर््मचारियोों की सेवा की शर्ततों 
और नियमोों को निर््धधारित करने का अधिकार प्रदान करती ह।ै 
अधिनियम का संबंधित अशं निम््ननानुसार ह:ै

“धारा 91. (उपयुक्त आयोग का सचिव, अधिकारी 
और अन््य कर््मचारी):

(1) उपयकु्त आयोग ऐसा सचिव नियकु्त कर सकता ह,ै 
जो विनिर््ददिष्ट शक्तियोों का प्रयोग करे और ऐसे कर््तव््योों का 
पालन करे, जैसा निर््ददिष्ट किया जाए।

(2) उपयकु्त आयोग, उपयकु्त सरकार की स््ववीकृति से, अन््य 
अधिकारियोों और कर््मचारियोों की संख््यया, प्रकृति तथा 
श्रेणियाँ निर््धधारित कर सकता ह।ै

….

धारा 181. (राज््य आयोगोों की विनियम बनाने की 
शक्तियाँ):

….

(2) विशषे रूप से, और उपधारा (1) मेें निहित शक्तियोों 

की व््ययापकता को प्रभावित किए बिना, ऐसे विनियम 
निम््नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए प्रावधान 
कर सकते हैैं, अर््थथात—्

….

(zk) धारा 91 की उपधारा (2) के अतंर््गत राज््य आयोग 
के सचिव, अधिकारियोों तथा अन््य कर््मचारियोों की सेवा 
की शर्ततें।”

83.	 उपर््ययुक्त के अनुसार, अधिनियम SERCs को आयोग के 
कर््मचारियोों के लिए सेवा नियमोों से संबंधित विनियम निर््धधारित 
करने तथा आयोग के स््टटाफ की सेवा शर्ततों को निर््ददिष्ट करने 
की शक्ति प्रदान करता ह।ै अतः नियामकीय शासन के मानदडं 
अधिनियम के अतंर््गत उपलब््ध कराए गए नियामकीय ढाँच े के 
अनुसार निर््धधारित किए गए हैैं।

84.	 उपर््ययुक्त के परिप्रेक्षष्य मेें, राज््योों एवं केें द्र शासित प्रदेशोों का 
आकलन निम््नलिखित आधारोों पर किया गया है:

a) 	 क््यया राज््योों / केें द्र शासित प्रदशेोों ने सेवा नियमोों के लिए 
विनियम निर््ददिष्ट किए हैैं?

b)	 क््यया राज््योों / केें द्र शासित प्रदशेोों ने स््ववीकत पदोों को 
समहू-A, समहू-B एवं समहू-C मेें विभाजित किया ह?ै

85.	 प्रत््ययेक उप-मानक के अनुसार अकं निर््धधारण का विवरण स््ककोरिंग 
मथेडोलॉजी अनुभाग मेें दिया गया ह।ै

5. नियामकीय शासन [5 अंक]

परामर्शी प्रक्रिया

• 	 3 मार््च 2025 को सभी राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों के साथ दृष्टिकोण और पद्धति साझा की गई थी और उसी के लिए टिप््पणियां/सुझाव 
आमतं्रित किए गए थे।

• 	प्रा रूप रिपोर््ट को सभी राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों और राज््य विद्युत विभागोों के साथ 6 मई 2025 के ईमले के माध््यम से साझा किया 
गया था। 

•	 राज््य विद्युत विनियामक आयोगोों और राज््य विद्युत विभागोों के साथ 9, 10 और 11 सितंबर 2025 को क्षेत्रीय बैठकेें  आयोजित की गई,ं 
जहां पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया (पीएफआई) ने राज््योों और केें द्र शासित प्रदशेोों के रेटिग विनियामक निष््पपादन संबंधी प्रारूप रिपोर््ट 
प्रस््ततुत की, जिसमेें रिपोर््ट का उद्देश््य, प्रत््ययेक मापदडं और प्रारूप स््ककोर के लिए राज््योों/केें द्र शासित प्रदशेोों के निष््पपादन का मलू््ययाांकन करने 
के लिए प्रयकु्त की जाने वाली पद्धति शामिल थी। टिप््पणियां और सुझाव आमतं्रित किए गए। सभी संगत सुझावोों को रिपोर््ट मेें शामिल किया 
गया ह।ै
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क्र. 
स.ं 

मापदडं उप-मापदडं विवरण आधार स््ककोरिंग मानदडं
अधिकतम 

अंक
भार 

1
संसाधन पर््ययाप्तता 
(विश्वसनीय विद्युत 
आपरू््तति) 32 अकं

 -

संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

विद्युत मतं्रालय 
नियमावली 

दिनांक 
29/12/2022

हां/नहीीं

(आरए विनियमोों के लिए परू््ण अकं मार््च 25 
तक अधिसचूित, अप्रैल 25 तक 75% अकं, 
मई 25 तक 50% अकं, जनू 25 तक 25% 
अकं; नहीीं के लिए शनू््य)

8

32%

योजना भडंार मार््जजिन को परिभाषित 
करना

हां / नहीीं

(हाँ के लिए परू््ण अकं; नहीीं के लिए शनू््य)

5

संसाधन पर््ययाप्तता के लिए समय-
सीमा	 योजना (डिस््ककॉम 
द्वारा एसटीय ूको मांग अनरुोध प्रस््ततुत 
करना और सीईए और एसईआरसी 
को एलटी-डीआरएपी योजना प्रस््ततुत 
करना, एसईआरसी द्वारा आरए 
योजना का अनमुोदन)

5

आरए लक्षष्य का अनपुालन करने 
मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन 
शलु््क

4

एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर््ष की कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

धारा 61

यदि बहुवर्षीय योजना मेें वित्त वर््ष  25 या 
वित्त वर््ष  26 शामिल ह ैतो परू््ण अकं, यदि 
नवीनतम वित्त वर््ष  24 तक की बहुवर्षीय 
योजना ह ैतो 50% अकं, अन््यथा शनू््य

5

डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर््ष की 
कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा 
अनमुोदित

5

 2
 डिस््ककॉमोों की वित्तीय 
अर््थक्षमता  25 अकं

प्रशलु््क/ट्रू -अप 
आदशेोों समय पर 

जारी करना

वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर  2011 की 
ओपी संख््यया 
01 मेें एपटेल 

निर््णय  

वित्त वर््ष की शरुुआत से पहल: परू््ण अकं, 
उसक बाद अतंिम तिथि तक हर महीने की 
दरेी के लिए 0.5 अकं कम और इसक बाद 
शनू््य अकं

5

25%

वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 5

लागत प्रदर्शी 
प्रशलु््क: वित्त वर््ष  

2025-26

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क 
लागत-प्रदर्शी होगा

विद्युत मतं्रालय 
की विद्युत 
(संशोधन) 
नियमावली 

दिनांक 
10/01/2024

वित्त वर््ष 26 के लिए एआरआर के % के रूप 
मेें राजस््व अतंर - परू््ण अकं- शनू््य; मलू््ययाांकित 
अकं: <= 3%; कोई अकं नहीीं: >;3%

6

 विनियामक 
परिसपत्तियां

पिछले ट्रू -अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का सजृन न होना

विद्युत मतं्रालय 
की विद्युत 
(संशोधन) 
नियमावली 

दिनांक 
10/01/2024

सजृित की गई ं विनियामक परिसपत्तियां - 0 
अकं, नहीीं- परू््ण अकं

4

 ईधंन और विद्युत 
खरीद लागत 

समायोजन शलु््क 
(एफपीपीएएस)

एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह।ै

 विद्युत मतं्रालय 
नियमावली 

दिनांक 
29/12/2022

हाँ/नही

(हाँ के लिए परू््ण अकं; नहीीं के लिए शनू््य 
अकं)

1

एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति 
(त्रैमासिक/मासिक)

मासिक के लिए परू््ण अकं; त्रैमासिक लिए 
50% अन््यथा शनू््य 

1

एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना

हां/नहीीं

(हाँ के लिए परू््ण अकं; नहीीं के लिए शनू््य)

2

क््यया एफपीपीएएस का फॉर््ममूला 
विद्युत मतं्रालय नियमावली दिनांक 
29/12/2022 के आशय को परूा 
करता ह?ै

1

स््ककोरिंग पद्धति
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स््ककोरिंग पद्धति
क्र.
स.ं 

मापदडं उप-मापदडं विवरण आधार स््ककोरिंग मानदडं
अधिकतम 

अंक
वजन

 3
 जीवन यापन मेें 

आसानी/ कारोबार 
करना 23 अंक

 कनेक््शन जारी करना 

नियमोों के अनुसार समय-सीमा विद्युत मतं्रालय 
उपभोक्ता अधिकार 
नियमावली दिनांक 
22/2/2024

हां/नहीीं

(हाँ के लिए परू््ण अकं; नहीीं के 
लिए शनू््य)

2

23%

अनपुालन न होने की स््थथिति मेें 
मआुवजा 

2

 मीटरोों का परीक्षण 
और प्रतिस््थथापन

मीटरोों का परीक्षण-समयसीमा 
(नियमोों के अनुसार) और मआुवजा

विद्युत मतं्रालय की 
उपभोक्ता अधिकार 
नियमावली दिनांक 
31/12/2020

2+1

मीटर का प्रतिस््थथापन- समय सीमा 
(नियमोों के अनुसार) और मआुवजा

2+1

 नेट मीटरिंग कनेक््शन समयसीमा (नियमोों के अनुसार)

विद्युत मतं्रालय की 
उपभोक्ता अधिकार 
नियमावली दिनांक 
22/2/2024

2

 कनेक््शन प्रभार

150 किलोवाट तक के नए कनेक््शन 
या ऐसे उच््च भार के लिए परू््व-निर््ददिष्ट 
मांग शलु््क जैसा कि आयोग निर््धधारित 
करे

विद्युत मतं्रालय की 
उपभोक्ता अधिकार 
नियमावली दिनांक 
31/12/2020

3

 विद्युत आपरू््तति की 
गणुवत्ता

विनियमोों मेें विश्वसनीयता सचूकांक 
की पद्धति है

विद्युत मतं्रालय की 
उपभोक्ता अधिकार 
नियमावली दिनांक 
31/12/2020

और 20/04/2022

1

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए 
निर््धधारित लक्षष्य

1

आरआई लक्षष्ययों के ज्ञात अनपुालन के 
मामले मेें मआुवजा

1

 खुली पहुचं
अधिभार और क्रॉस सब््ससिडी मेें 
उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष)

धारा 42 5

 4
 ऊर््जजा सकं्रमण 15 

अंक

 हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 
(जीईओए)

हरित ऊर््जजा खुली पहुचं के लिए 100 
किलोवाट क्षमता

विद्युत मतं्रालय 
नियमावली दिनांक

6/06/2022

हां/नहीीं

(हाँ के लिए परू््ण अकं; नहीीं के 
लिए शनू््य)

3

15%

हरित एच2 और हरित एनएच3 के 
उत््पपादन के लिए ऊर््जजा पर सीएसएस 
और एएस की छूट 

1

ऊर््जजा परियोजनाओ ं के अपशिष्ट के 
लिए सीएसएस और एएस के लिए 
छूट

1

ग्रीन प्रशलु््क का विनिर्देशन 1

 नवीकरणीय खरीद 
दायित््व (आरपीओ)

वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

विद्युत मतं्रालय 
अधिसचूना दिनांक 
20/10/2023

2

विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के 
अनुसार आरपीओ पथ (संचयी)

2

क््यया विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
के अनुसार आरपीओ परू््ण रूप से 
निर््धधारित है

3

क््यया कमी की मात्रा के संबंध मेें दडं 
तंत्र निर््धधारित है

2

 5
 विनियामक शासन 

5 अंक
 -

क््यया अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए 
निर््धधारित विनियम हैैं 

हां/नहीीं

(हाँ के लिए परू््ण अकं; नहीीं के 
लिए शनू््य)

2.5
5%

क््यया विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी और 
डी के लिए स््ववीकत पद विभाजित हैैं 

2.5

राज््योों और केें द्र शासित प्रदेशोों के लिए कुल स््ककोर 100 100%
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रेटिग और परिणामोों का सार
रेटिग मानदडं

कई डिस््ककॉमोों को विनियमित करने वाले राज््योों को डिस््ककॉम के औसत स््ककोर के आधार पर स््ककोर दिया जाता है

रेटिग मानदडं

अकं ≥ 85

65 ≤ अकं < 85

50 ≤ अकं < 65

35 ≤ अकं < 50

अकं < 35
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रेटिग और परिणामोों का सार
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रेटिग परिणाम

 ग्रेड राज््योों और केें द्र शासित 
प्रदेशोों के रेटिग
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राज््योों और केें द्र शासित प्रदेशोों के रेटिग विनियामक निष््पपादन 
क्र.स.ं राज््य अंक ग्रेड

1 पंजाब 97.00 A
2 कर््ननाटक 96.00 A
3 महाराष्टट्र 94.00 A
4 असम 93.00 A
5 अरुणाचल प्रदशे 91.00 A
6 मध््य प्रदशे 89.00 A
7 मघेालय 89.00 A
8 हरियाणा 88.50 A
9 हिमाचल प्रदशे 88.00 A

10 मिजोरम 87.00 A
11 झारखडं 86.67 A
12 सिक््ककिम 78.00 B
13 ओडिशा 75.50 B
14 चडंीगढ़ 74.00 B
15 दादरा एवं नगर हवेली और दमन तथा दीव 74.00 B
16 अडंमान व निकोबार द्वीप समहू 72.00 B
17 लक्षद्वीप 72.00 B
18 गजुरात 71.00 B
19 गोवा 71.00 B
20 पदु्दुचरेी 70.00 B
21 उत्तराखडं 68.00 B
22 आधं्र प्रदशे 63.00 C
23 लद्दाख 63.00 C
24 मणिपरु 62.00 C
25 बिहार 61.00 C
26 तमिलनाडु 58.00 C
27 केरल 55.50 C
28 नागालैैंड 55.00 C
29 छत्तीसगढ 52.00 C
30 तेलंगाना 50.50 C
31 पश्चिम बंगाल 50.00 C
32 जम््ममू और कश््ममीर 49.00 D
33 उत्तर  प्रदशे 48.00 D
34 दिल््‍लली 40.50 D
35 राजस््‍थथान 39.00 D
36 त्रिपरुा 21.50 E
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खाली छोड़़ा गया है
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राज््यवार स््ककोरकार््ड
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Note: Island Union Territories have been granted relaxation for Open Access & timelines for replacement of meters.

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 72 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क आदेश समय पर जारी करना ईडी-एएडंएन द्वीप समहू

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

ख. संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2020-21 तक कोई विनियामक संपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख. एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक 29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो-3 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, द्वीप-30 डी

मआुवजा नहीीं

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा 100 रु./दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा 100 रु./दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख. ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क उपलब््ध नहीीं है

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

आंध्र प्रदेश 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 63 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 20-फरवरी-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया।

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एपीएसपीडीसीएल एपीएसपीडीसीएल एपीएसपीडीसीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (2.09) (1.62) (1.46)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00% 0.00% 0.00%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00 0.00 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं कोई अतंर नहीीं कोई अतंर नहीीं 

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2020-21 तक कोई विनियामक परि संपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ
एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता 
ह।ै

हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो - 3 डी, नगर - 7 डी, ग्रामीण - 15 डी

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहर और कस््बबे-7 डी, ग्रामीण--15 डी

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ -7 डी

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन 

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं 

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

अरुणाचल प्रदेश 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

100 मेें से 91 अंक

A

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

32/32

25/25

14/23

5/5

15/15

DE C B A

2.5/2.52.5/2.5

4/4

5/5

6/610/10

5/5

5/5

4/6

4/4

2/2 0/5

1/3

3/3

1/1

1/1

1/1

3/3

6/6

2/2

3/3

2/2

2/2

9/9

5/5

5/5

4/4

5/5

5/5

8/8

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन  मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 26-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 26-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एपी डॉप

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (4.74)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 2.38%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.02

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, रिमोट- 30 डी

मआुवजा रु. 1000/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहरी-5 डी, ग्रामीण-7 डी, दरूस््थ-12 डी

मआुवजा  50 रुपये प्रति दिन 

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 7 डी, रिमोट- 12 डी

मआुवजा 50 रुपये प्रति दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

असम
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 93 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना



पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

*पैरामीटरोों का विवरण संलग््न परिशिष्टटों मेें दिया गया ह।ै

राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025   |  31

निष््पपादन  मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 26-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 26-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एपी डॉप

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (4.74)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 2.38%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.02

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, रिमोट- 30 डी

मआुवजा रु. 1000/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहरी-5 डी, ग्रामीण-7 डी, दरूस््थ-12 डी

मआुवजा  50 रुपये प्रति दिन 

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 7 डी, रिमोट- 12 डी

मआुवजा 50 रुपये प्रति दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

बिहार 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 61 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन  मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 28-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एनबीपीडीसीएल एनबीपीडीसीएल 
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 1.11 (1.00)
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00% 0.00%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) 1.22 (0.93)
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 1981 (1873)
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं 9.01%
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष2023-24 तक कोई विविनियामक परिसंपत्तियां नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां
घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना 30 दिन

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण कस््बबे और शहर-7 डी, ग्रामीण--15 डी
मआुवजा रु. 100/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 7 डी (यदि डिस््ककॉम जिम््ममेदार ह)ै, अन््यथा 14 डी।
मआुवजा रु. 100/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 7 दिन
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं
vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

चंडीगढ़
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 74 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना सीपीडीएल 

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

  वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2021-22 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां 

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन 

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो-3 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, द्वीप-30 डी

मआुवजा नहीीं 

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30  दिनं 

मआुवजा रु. 100/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां 

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं 

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं 

vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

छत्तीसगढ़  
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 52 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं 
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क सीएसपीडीसीएल
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

 वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया 
गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच)
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां 
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां
घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन 

i कनेक््शन जारी करना
एलटी(कृषि को छोड़कर): शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, एलटी  

कृषि :  90 डी, एचटी: 90 डी  
मआुवजा 500 रु./दिन 

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण श्रेणी-क शहर-4 दिन, शहरी-7 दिन, ग्रामीण-12 दिन 
मआुवजा रु. 500/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन श्रेणी क शहर और शहरी : 24 घटें, ग्रामीण: 72 घटें 
मआुवजा प्रतिदिन 500 रुपये

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 22 दिन
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां 

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां
vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट नहीीं 

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं
घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं 
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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B

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

दादर एवं नगर हवेली और  
दमन एवं दीव 

नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 74 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना डीएनएचडीडीडीपीडीसीएल

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष2025-26 के लिए प्रशलु््क  आदशे जारी नहीीं किया गया ह।ै

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समहू- 30 डी

मआुवजा नहीीं 

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं 

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं 

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां 

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

दिल््लली
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 40.5 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं 

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां 

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क बीआरपीएल बीवाईपीएल टीपीपीडीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना 12,994 करोड़ रु.  8,419 करोड़ रु. 5,788 करोड़ रु.

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां 

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) त्रैमासिक

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां 

d एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं 

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी

मआुवजा प्रतिदिन चकू पर मांग प्रभारोों का 1.5%

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 15 दिन

मआुवजा नहीीं

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ या चोरी किया गया: 3 दिन

मआुवजा 50 रु. /दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां 

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं 

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं 

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुचं (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क नहीीं

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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B

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

गोवा
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 71 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां 

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना ईडी-गोवा

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां 

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां 

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां 

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समहू- 30 डी

मआुवजा नहीीं 

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं 

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां 

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां 
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

गुजरात
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 71 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना



पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

*पैरामीटरोों का विवरण संलग््न परिशिष्टटों मेें दिया गया ह।ै

राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025   |  45

निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं 
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 31-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 31-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 
डीजीवी 
सीएल

एमजीवी 
सीएल

पीजीवी 
सीएल

यूजीवी 
सीएल

टीपी 
एल-ए

टीपीएल-
एस

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.802 0.832 0.893 0.828 0.001 0.004
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.802 0.832 0.893 0.828 0.001 0.004
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 2665 1173 3577 2567 1 2

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर
कोई अतंर 

नहीीं 
कोई अतंर 

नहीीं
कोई अतंर 

नहीीं
कोई अतंर 

नहीीं
कोई अतंर 

नहीीं
कोई अतंर 

नहीीं
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

d
एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय 
परूा करता ह।ै

हां 

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना शहरी-7 डी, ग्रामीण-10 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी
मआुवजा एलटी- रु. 25, एचटी- रु. 250

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी-24 घटें, ग्रामीण-72 घटें
मआुवजा एलटी- रु. 25, एचटी- रु. 250

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां 

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं 
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां
vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

हरियाणा 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 88.5 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 28-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क यूएचबीवीएनएल डीएचबीवीएनएल
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.76) (0.55)
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 7.88% 7.88%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.12) 0.09
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) (312) 312
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर 1.61% कोई अतंर नहीीं
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां
d एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना महानगर: 3 डी, नगरपालिका: 7 डी, ग्रामीण: 15 डी

मआुवजा रु. 200/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 7 दिन
मआुवजा रु. 100/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ - 72 घटें; दोषपरू््ण- 7 दिन
मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 10  दिन 
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां
vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

हिमाचल प्रदेश  
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 88 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति
i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना
क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 28-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एचपीएसईबी
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.12
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 1.67%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क ) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 3.05
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक  परिसंपत्ति नहीीं
iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)
क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां
d एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना
मटे्रो - 3 डी, शहरी/नगरपालिका - 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, 

पहाड़़ी - 30 डी

मआुवजा
एलटी, 11 केवी और 22 केवी- 200/डी 33 केवी और 

ईएचटी -500 रु. प्रति दिन
ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन
क मीटर का परीक्षण शहरी- 56 घटें, ग्रामीण- 120 घटें, सुदरू- 160 घटें

मआुवजा रु. 80/दिन
ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी: 12 घटें, ग्रामीण: 24 घटें

मआुवजा एलटी: रु. 150/दिन, एचटी: रु. 400/दिन
iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन 
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां
v आपूर््तति की गुणवत्ता
क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 
i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)
क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क हां
ii आरपीओ लक्षष्य
क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां
5 विनियामक शासन
i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां



पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

50  |  राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025

DE C B A

9/25

10/23

5/5

15/15

2.5/2.52.5/2.5

1/1

1/1

1/1

6/6

2/2

3/3

2/2

2/2

9/9

5/5

5/50/5

0/5

0/4

1/3

3/3

0/8

4/6

3/3

2/4

4/4

5/5

0/10

0/5

0/5

0/6

0/50/2

10/32

D

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

जम््ममू और काश््ममीर
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 49 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना जम््ममू पीडीसीएल कश््ममीर पीडीसीएल

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया ह।ै

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2021-22 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना 30 दिन

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा रु. 50/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा 50 रुपये प्रतिदिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 20 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां



पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

52  |  राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025

32/32

22.7/25

12/23

5/5

15/15

DE C B A

2.5/2.52.5/2.5

4/4

5/5

9/10

4.5/5

4/6

4/4

0/2

1/1

1/1

1/1

6/6

2/2

2/2

2/2

5/5

5/55/5

5/5

8/8 4/4

9/9

3/3

0/5

1/3

3/3

3/3

4.7/6

4.5/5

A

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

झारखंड
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 86.7 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 
1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)
i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना दामोदर घाटीनिगम जेबीवीएनएल
टीएसएल-
जमशेदपुर

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 27-मई-2025 30-अप्रैल-2025 28-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 27-मई-2025 30-अप्रैल-2025 28-मार््च-2025
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.36) 0.56 0.27
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 4.30% 6.35% 3.90%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.13) 1.03 0.53
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) (136) 1342 148
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर 2.35% कोई अतंराल नहीीं कोई अतंराल नहीीं
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना शनू््य शनू््य शनू््य 
iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)
क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ
एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा 
करता ह।ै

हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना मटे्रो-3 डी, अन््य नगरपालिका.-7 डी, ग्रामीण-15 डी

मआुवजा एलटी - रु. 50/ डी, एचटी (11केवी)- रु.100/ डी, एचटी (33केवी)-  रु.200/डी
ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन
क मीटर का परीक्षण श्रेणी I शहर-4 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-12 डी

मआुवजा रु. 50/दिन
ख मीटर का प्रतिस््थथापन श्रेणी I शहर-3 डी, शहरी-5 डी, ग्रामीण-15 डी

मआुवजा रु. 50/दिन
iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 30 दिन
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां
v आपूर््तति की गुणवत्ता
क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं
vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं
4 ऊर््जजा सकं्रमण 
i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)
क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क हां
ii आरपीओ लक्षष्य
क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां
5 विनियामक शासन
i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

कर््ननाटक
100 मेें से 96 अंक

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 96 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 27-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 27-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क बेस््ककॉम     मेस््ककॉम सीईएससी हेसकॉम जेस््ककॉम 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.03) (0.14) (0.27) (0.35) (0.14)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.39% 1.63% 3.22% 4.09% 1.55%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं कोई अतंर नहीीं कोई अतंर नहीीं कोई अतंर नहीीं कोई अतंर नहीीं 

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का 
आशय परूा करता ह।ै

नहीीं 

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो-7 डी, नगरपालिका.-15 डी, ग्रामीण-30 डी

मआुवजा रु. 1000/प्रति चकू 

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 7 दिन

मआुवजा रु. 200/चकू

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी-24 घटें, ग्रामीण-72 घटें

मआुवजा रु. 200/चकू 

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

केरल 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 55.5 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 5-दिसंबर2024

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 30-जनू-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क केएसईबी लिमिटेड

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.39)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 4.33%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.10)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) (281)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर 1.39%

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 के अतं मेें 6,645 करोड़ रुपये 

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो: 3 डी, अन््य: 7 डी, कठिन क्षेत्र: 30 डी

मआुवजा 50 रुपये प्रतिदिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण पांच दिन

मआुवजा रु. 25/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन दोषपरू््ण-7 डी

मआुवजा एलटी- रु. 25/दिन, एचटी- रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 14 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

लद्दाख
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 63 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना लद्दाख पीडीडी

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 23-मई-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 23-मई-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (1.66)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 4.84%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं 

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना
वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां 

नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना 30 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा 50 रुपये प्रतिदिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 20 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

लक्षद्वीप 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 72 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं  उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना ईडी-लक्षद्वीप

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना
वित्त वर््ष 2019-20 के अतंिम ट्रू -अप तक कोई  

विनियामक परि संपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समहू- 30 डी

मआुवजा नहीीं

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क उपलब््ध नहीीं हैैं

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

मध््य प्रदेश  
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 89 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 29-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एमपी पूरव एमपी पश्चिम एमपीमध््य 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.24) (0.24) (0.24)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 3.41% 3.45% 3.50%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00 0.00 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंराल नहीीं कोई अतंराल नहीीं कोई अतंराल नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ
एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता 
ह।ै

नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, शहर-5 डी, नगरपालिका .- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी

मआुवजा एलटी - रु. 100/सप्ताह; एचटी/ईएचटी - रु. 200/सप्ताह

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 7 दिन

मआुवजा रु.100/सप्ताह

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी- 24 घटें; ग्रामीण- 72 घटें

मआुवजा 100 रुपये प्रति सप्ताह।

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां



पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

64  |  राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025

DE C B A

32/32

25/25

17/23

5/5

2.5/2.52.5/2.5

4/4

5/5

10/10

5/5

5/5

4/6

4/4

0/2

1/1

1/1

1/1

6/6

2/2

3/3

2/2

2/2

9/9

5/5

5/55/5

5/5

4/4

5/5

1/3

3/3

3/3

6/6

8/8

15/15

A

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

महाराष्टट्र
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 94 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 
1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति
i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना एमएसईडीसीएल बेस््ट अडानी विद्युत टाटा विद्युत

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 28-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.20 0.74 1.00 1.61

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) -2.16% -7.81% -9.97% -17.59%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00 (0.00) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00 0.55 (0.15) 0.18

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर
कोई अतंराल 

नहीीं 
कोई अतंराल 

नहीीं
0.002%

कोई अतंराल 
नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं	
iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना मटे्रो-3 डी, नगर निगम-7 डी, ग्रामीण-15 डी

मआुवजा रु. 50/सप्ताह
ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा 50 रुपये प्रति सप्ताह

ख मीटर का प्रतिस््थथापन बाद मेें बिलिंग चक्र

मआुवजा रु. 50/सप्ताह

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 20 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां
4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां
ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां
5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

मणिपुर
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 62 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना एमएसपीडीसीएल

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 26-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 26-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (3.61)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना शहर और शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, दरूस््थ- 30 डी

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहर-4 डी, शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी,दरूस््थ- 20 डी

मआुवजा रु. 50 /दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहर-3 डी, शहरी-5 डी, ग्रामीण-15 डी,दरूस््थ- 20 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। शहरी - 25 डी, ग्रामीण - 30 डी

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क नहीीं

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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A

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

मेघालय
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 89 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 24-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 24-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क एमईपीडीसीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (1.73)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 25.67%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.42

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं 

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना एलटी: शहरी-35 डी, ग्रामीण-42 डी; एचटी: 37 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा रु. 50/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ मीटर-3 डी, खराब मीटर-15 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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A

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

मिजोरम
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 87 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 
1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)
i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति
i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना पीईडी- मिजोरम
क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 24-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 24-मार््च-2025
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (3.15)
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीीं।
iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)
क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां
घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना शहर और शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, दरूस््थ-30 डी

मआुवजा रु. 100/दिन
ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन
क मीटर का परीक्षण शहर- 4 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी,

दरूस््थ- 20 डी
मआुवजा रु. 50/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहर- 3 डी, शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 15 डी,

दरूस््थ- 20 डी
मआुवजा रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। शहरी - 25 डी, ग्रामीण - 30 डी
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां
v आपूर््तति की गुणवत्ता
क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं
vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं
4 ऊर््जजा सकं्रमण 
i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)
क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां
ख ग्रीन एच

2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क नहीीं
ii आरपीओ लक्षष्य
क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां
5 विनियामक शासन
i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

नागालैैंड
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 55 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 28-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क डीओपी- नागालैैंड

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (4.01)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 2.61%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं नहीीं

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो: 3 डी, शहरी: 7 डी, ग्रामीण: 15 डी, दरूस््थ: 30 डी

मआुवजा 50 रुपये प्रतिदिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहरी-7 डी, ग्रामीण-15 डी, दरूस््थ-20 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन एलटी: शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, रिमोट- 30 डी; एचटी: 7 डी

मआुवजा एलटी- रु. 50/दिन, एचटी- रु. 100/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क नहीीं

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

ओडिशा
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 75.5 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 
1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति
i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 24-मार््च-2025
ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क टीपीडब््ल्ययू 
ओडीएल

टीपीएस 
ओडीएल

टीपीएन 
ओडीएल

टीपीसी 
ओडीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.02 (0.12) 0.02 0.06
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.02 (0.12) 0.02 0.06
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 17 (46) 15 74
ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर  

नहीीं 
2.06% कोई अतंर 

नहीीं
कोई अतंर  

नहीीं
iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसपंत्ति नहीीं
iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं नहीीं
घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं
3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना मटे्रो: 3 डी, नगर पालिका : 7 डी, ग्रामीण: 15 डी

मआुवजा धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अधीन दडं  
ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 7 दिन
मआुवजा धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अधीन दडं 

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 30 दिन
मआुवजा धारा 43(3) के साथ पठित धारा 143 के अधीन दडं 

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 17 दिन
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां
v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं
vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां
4 ऊर््जजा सकं्रमण 
i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां
ख ग्रीन एच

2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां
घ हरित प्रशलु््क हां
ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां
5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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B

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

पुडुचरी 
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 70 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना पीईडी 

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क  आदशे जारी नहीीं किया गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक 612 करोड़ रुपये विनियामक परिसपत्तियां

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, शहर- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, द्वीप समहू- 30 डी

मआुवजा नहीीं

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 15 दिन

मआुवजा रु. 100/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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A

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

पंजाब
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 97 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 28-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 28-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क पीएसपीसीएल 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.05

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) -0.65%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना शहर: 3 डी, नगरपालिका: 7 डी, ग्रामीण: 15 डी

मआुवजा रु. 200/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 3 दिन

मआुवजा रु. 200/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी - 24 घटें; ग्रामीण - 72 घटें

मआुवजा जला हुआ- 300/- रुपये प्रतिदिन, खराब- 200/- रुपये प्रतिदिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

राजस््थथान
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 39 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित नहीीं

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित नहीीं

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क जयपरु अजमरे जोधपरु 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे  
जारी नहीीं किया गया

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक 53,824 करोड़ रुपये

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो-3 डी, अन््य नगरपालिक 7 डी, ग्रामीण-15 डी

मआुवजा एलटी- रु. 300, एचटी- रु. 750, ईएचटी- रु. 1500

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 15 दिन

मआुवजा एलटी- 200 रुपये, एचटी- 500 रुपये, ईएचटी- 1000 रुपये

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी-24 घटें, ग्रामीण - 72 घटें

मआुवजा 2 महीने की डिफ़़ॉल््ट के बाद कुल  बिल पर 5% की छूट

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट नहीीं

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

सिक््ककिम
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 78 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 27-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 27-मार््च-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क पीडी-सिक््ककिम

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.68)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 14.09%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.23

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 12

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो- 3 डी, नगरपालिका- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी, पहाड़़ी - 30 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 15 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ -7 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क नहीीं

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

तमिलनाडु
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 58 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण हां

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना हां

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा हां

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क हां

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 30-जनू-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 30-अप्रैल-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क टीएनपीडीसीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.97)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 3.16%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.71)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) (6475)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर 7.74%

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2023-24 तक कोई विनियामक परिसंपत्तियां नहीीं हैैं।

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? नहीीं

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) उपलब््ध नहीीं

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं नहीीं

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना एलटी-7 डी, एचटी-60 डी, ईएचटी-150 डी

मआुवजा प्रतिदिन 200 रुपये

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन 

मआुवजा उपलब््ध नहीीं 

ख मीटर का प्रतिस््थथापन 7 दिन

मआुवजा रु. 200/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 30 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट नहीीं

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम नहीीं

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन नहीीं
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

तेलंगाना
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 50.5 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 29-अप्रैल-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क टीजीएसपीडीसीएल टीजीएनपीडीसीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.85) (3.62)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00% 0.00%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंराल नहीीं कोई अतंराल नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2021-22 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना 30 दिन

मआुवजा 200 रुपये प्रतिदिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहर और कस््बबे-7 डी, ग्रामीण-15 डी

मआुवजा 200 रुपये प्रतिदिन।

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ-7 डी, दोषपरू््ण-15 डी

मआुवजा 200 रुपये प्रति दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

त्रिपुरा
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 21.5 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित नहीीं

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित नहीीं

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया।

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क टीएसईसीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष2025-26 के लिए प्रशलु््क  आदशे जारी नहीीं किया गया ह।ै

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) त्रैमासिक

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना 30 दिन

मआुवजा रु. 500/दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण शहर- 4 डी, शहरी- 7 डी, ग्रामीण- 12 डी

मआुवजा नहीीं

ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहर- 3 डी, शहरी- 5 डी, ग्रामीण- 15 डी

मआुवजा नहीीं

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 17 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा हां

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम नहीीं

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन नहीीं
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D

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

उत्तर प्रदेश
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 48 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी नहीीं किया गया

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप जारी नहीीं किया गया।

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क डीवीवीएनएल एमवीवीएनएल पीवीवीएनएल पीयवुीएनएल केस््कको एनपीसीएल 

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया ह।ै

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %)

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच)

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.)

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक कोई विनियामक परिसंपत्ति नहीीं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ
एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का 
आशय परूा करता ह।ै

हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना 7 दिन

मआुवजा 50 रुपये प्रतिदिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 15 दिन

मआुवजा रु. 200/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ - 3 डी, दोषपरू््ण - 15 डी

मआुवजा रु. 50/दिन

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 14 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क नहीीं

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) हां

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

उत्तराखंड
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 68 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 

1 विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं

ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं

iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं

iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं

v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां

2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशुल््क  आदेश समय पर जारी करना

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 11-अप्रैल-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 11-अप्रैल-2025

ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशुल््क यपूीसीएल

क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) (0.39)

ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 5.62%

ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.02

घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 27

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर कोई अतंर नहीीं

iii अंतिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपंत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष2023-24 तक कोई विनियामक परिसपत्तियां नहीीं हैैं

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां

ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 

ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं हां

घ एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा करता ह।ै हां

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन

i कनेक््शन जारी करना मटे्रो - 3 डी, नगर पालिका - 7 डी, ग्रामीण - 15 डी

मआुवजा
जमा किए गए प्रति 1000 रुपये पर 5 रु. , अधिकतम 500 

रुपये, एचटी- रु. 500/चकू के प्रति दिन

ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन

क मीटर का परीक्षण 30 दिन

मआुवजा रु. 50/दिन

ख मीटर का प्रतिस््थथापन जला हुआ - 3 डी, दोषपरू््ण-15 डी

मआुवजा प्रतिदिन 100 रुपये

iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन

iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां

v आपूर््तति की गुणवत्ता

क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां

ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य नहीीं

ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं

vi खुली पहुंच: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं

4 ऊर््जजा सकं्रमण 

i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)

क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट हां

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट हां

घ हरित प्रशलु््क हां

ii आरपीओ लक्षष्य

क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ हां

ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) हां

ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ हां

घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां

5 विनियामक शासन

i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां

ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

वितरण कंपनियोों की वित्तीय स््थथिति 

जीवन यापन मंेे आसानी/कारोबार करना

विविनियामक शासन

ऊर््जजा सकं्रमण

पश्चिम बंगाल
नियामकीय प्रदर््शन स््ककोरकार््ड

विद्युत आपरू््तति की 
विश्वसनीयता

वितरण कंपनियोों की 
वित्तीय स््थथिति 

विविनियामक  
शासन

ऊर््जजा  
संक्रमण

v. एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना- एसईआरसी द्वारा अनमुोदित
vi. डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स 
योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित

ii. विभिन््न समहूोों- ए, बी, सी और 
डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन 

i. अधिकारियोों की नियुक्ति के 
निर््धधारित विनियम 

iii. संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए 
समय-सीमा

ख. वित वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 

iii. नेट मीटरिंग कनेक््शन  
जारी करना 

ख. हरित एच
2
 और हरित एनएच

3
 

के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस 
की छूट

घ. हरित प्रशलु््क 

iv. ईधंन और विद्युत खरीद लागत 
समायोजन अधिभार

vi. खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस 
की उत्तरोतर कमी-(पिछले 5 वर््ष)

ii. विद्युत खरीद के लिए योजना 
रिजर््व मार््जजिन को परिभाषित करना

क. वित्त वर््ष 2025-26 का 
एआरआर

ii. मीटरोों का परीक्षण और 
प्रतिस््थथापन

क. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा 
- 100 किलोवाट

ग. ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट 
पर सीएसएस की छूट

iii. अतंिम ट्रू  अप के दौरान विनियामक 
परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना

v. आपरू््तति की गणुवत्ता 

i. संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का 
निर््ममाण

i. प्रशलु््क आदशेोों का समय पर 
जारी करना

i. कनेक््शन जारी करना

i. हरित ऊर््जजा खुली पहुचं 

ii. वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 

iv. 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों 
के लिए परू््व-निर््धधारित मांग प्रभार 

घ. आर.पी.ओ. कमी के लिए 
निर््धधारित दडं 

क. वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््धधारित 
आरपीओ पथ 

ग. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनुसार परू््ण रूप मेें 
निर््धधारित आरपीओ

ii. आरपीओ लक्षष्य

ख. विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 
20.10.2023 के अनाुर आर.पी.ओ. 
पथ (संचयी) 

iv. संसाधन वकालत योजना का अनपुालन 
करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन प्रभार 

100 मेें से 50 अंक

जीवन यापन मेे ंआसानी/
कारोबार करना
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निष््पपादन मापदडं उत्तर 
1 विद्युत आपरू््तति की विश्वसनीयता (संसाधन पर््ययाप्तता)
i संसाधन पर््ययाप्तता विनियमोों का निर््ममाण नहीीं
ii बिजली खरीद के लिए योजना आरक्षित मार््जजिन को परिभाषित करना नहीीं
iii संसाधन पर््ययाप्तता योजना के लिए समयसीमा नहीीं
iv आरए योजना का अनपुालन करने मेें विफलता के लिए गैर-अनपुालन शलु््क नहीीं
v एसटीय ूकी न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
vi डिस््ककॉम की न््ययूनतम 3 वर्षीय कैपेक््स योजना - एसईआरसी द्वारा अनमुोदित हां
2 डिस््ककॉमोों  की वित्तीय स््थथिति

i प्रशलु््क  आदशे समय पर जारी करना
डब््ल्ययूबीएसई 

डीसीएल
सीईएससी 
लिमिटेड

आईपीसीएल डीवीसी

क वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर 20 मार््च-2025 25-मार््च-2025
21-जनवरी-

2025
31-मार््च-2025

ख वित्त वर््ष 2023-24 का ट्रू -अप 
जारी नहीीं किया 

गया
जारी नहीीं किया 

गया
जारी नहीीं किया 

गया
जारी नहीीं किया 

गया
ii वित्त वर््ष 2025-26 के लिए लागत प्रदर्शी प्रशलु््क 
क एबीआर-एसीएस (@ मौजदूा प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00 (0.41) (1.02)
ख संचयी राजस््व अतंराल को परूा करने के लिए प्रशलु््क मेें वदृ्धि (मौजदूा राजस््व का %) 0.00% 0.00% 7.34% 20.57%
ग एबीआर-एसीएस (@ संशोधित प्रशलु््क) (रु./केडब््ल्ययूएच) 0.00 0.00 0.00 0.00
घ एबीआर-एसीएस @ संशोधित प्रशलु््क  (करोड़ रु.) 0.00 0.00 0.00 0.00

ड. एआरआर के प्रतिशत के रूप मेें अतंर
कोई अतंर 
 नहीीं ह।ै

कोई अतंर 
नहीीं ह।ै

कोई अतंर 
नहीीं ह।ै

कोई अतंर  
नहीीं ह।ै

iii अतंिम ट्रू -अप के दौरान विनियामक परिसपत्तियोों का निर््ममाण न करना वित्त वर््ष 2022-23 तक विनियामक परिसंपत्तियां 3,559 करोड़ रुपये

iv ईधंन और बिजली खरीद लागत समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस)

क एफपीपीएएस तंत्र मौजदू ह ैया नहीीं? हां
ख एफपीपीएएस के परिवर््तन की आवतृ्ति (त्रैमासिक/मासिक) मासिक 
ग एफपीपीएएस का स््वत: आगे लगना या नहीीं नहीीं

घ
एफपीपीएएस का फार््ममूला विद्युत मतं्रालय की नियमावली दिनांक  29/12/2022 का आशय परूा  
करता ह।ै

नहीीं

3 जीवन यापन मेें आसानी/कारोबार करना डी: दिन
i कनेक््शन जारी करना 30 दिन

मआुवजा 500 रुपये प्रतिदिन
ii मीटर का परीक्षण और प्रतिस््थथापन
क मीटर का परीक्षण शहरी-3 डी, ग्रामीण-7 डी

मआुवजा रु. 500/दिन
ख मीटर का प्रतिस््थथापन शहरी - 24 घटें, ग्रामीण - 48 घटें

मआुवजा रु. 500/दिन
iii नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना। 15 दिन
iv 150 किलोवाट तक के नए कनेक््शनोों के लिए पूर््व-निर््ददिष्ट मांग शुल््क हां
v आपूर््तति की गुणवत्ता
क विनियमोों मेें परिभाषित विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति हां
ख वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य हां
ग आरआई लक्षष्ययों का अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजा नहीीं
vi खुली पहुचं: अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी मेें उत्तरोत्तर कमी (पिछले 5 वर््ष) नहीीं
4 ऊर््जजा सकं्रमण 
i हरित ऊर््जजा खुली पहुंच (जीईओए)
क हरित ऊर््जजा खुली पहुचं की सीमा- 100 किलोवाट हां

ख ग्रीन एच
2
 और ग्रीन एनएच

3
 के उत््पपादन पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं

ग ऊर््जजा परियोजनाओ ंअपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट नहीीं
घ हरित प्रशलु््क हां
ii आरपीओ लक्षष्य
क वित्त वर््ष 2029-30 तक निर््ददिष्ट आरपीओ पथ नहीीं
ख विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार आरपीओ पथ (संचयी) नहीीं
ग विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनुसार कुल  निर््धधारित आरपीओ नहीीं
घ आरपीओ मेें कमी के लिए निर््धधारित  जुर््ममाना हां
5 विनियामक शासन
i अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए निर््धधारित विनियम हां
ii विभिन््न समहूोों - ए, बी, सी एडं डी मेें स््ववीकत पदोों का विभाजन हां
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यह पेज जानबूझकर 

खाली छोड़़ा गया है
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निष््कर््ष
राज््योों और संघा शासित क्षेत्ररों रेटिग विनियामक निष््पपादन पर पहली रिपोर््ट भारत के विद्युत क्षेत्र के विनियामक पारिस््थथितिकी तंत्र को मजबतू करने की 
दिशा मेें एक महत््वपरू््ण कदम प्रदर््शशित करती ह।ै चूकंि विद्युत क्षेत्र मेें बढ़ती हुई नवीकरणीय ऊर््जजा एकीकरण,  गणुवत्ता आपरू््तति के लिए बढ़ती हुई उम््ममीदोों, 
डिजिटलीकरण और वित्तीय अनशुासन की आवश््यकता से संचालित तीव्र रूपांतरण होता ह,ै अत: सकारात््मक, पारदर्शी और दरूदर्शी विनियम की 
भमूिका अपरिहार््य हो जाती ह।ै 

राज््योों और केें द्र शासित क्षेत्ररों का मलू््ययाांकन पांच मखु््य स््ततंभोों- संसाधन पर््ययाप्तता, डिस््ककॉम की वित्तीय व््यवहार््यता, जीवन यापन और व््ययापार करने मेें 
आसानी, ऊर््जजा परिवर््तन और विनियामक शासन के आधार पर करके, यह रिपोर््ट विनियामक प्रभावशीलता का एक स््पष्ट, तुलनात््मक दृष्टिकोण प्रदान 
करती ह।ै यह कई राज््योों मेें की गई सराहनीय प्रगति पर प्रकाश डालती ह,ै जबकि उन कमियोों की पहचान भी करती ह ैजिन पर अधिक ध््ययान दनेे और 
संस््थथागत सुदृढ़़ीकरण की आवश््यकता ह।ै

इस कार््य का उद्देश््य प्रतिस््पर््धधा के लिए रैैंक करना नहीीं ह,ै बल््ककि क्रॉस-लर््नििंग को सक्षम करना, सर्वोत्तम प्रथाओ ंको अपनाने को बढ़़ावा दनेा और दशे 
भर मेें एक सुसंगत, अनमुानित और उपभोक्ता-केें द्रित विनियामक वातावरण के विकास को प्रोत््ससाहित करना ह।ै एक मजबतू विनियामक कार््य-ढांचा सीध े
डिस््ककॉम के निष््पपादन मेें सुधार करने, विश्वसनीय और किफायती विद्युत आपरू््तति सुनिश्चित करने, निवेश को आकर््षषित करने और भारत के महत््ववाकांक्षी 
स््वच््छ ऊर््जजा और विकास लक्षष्ययों का समर््थन करने मेें प्रत््यक्ष योगदान करेगा।

चूकंि भारत संधारणीयता, लचीलापन और ऊर््जजा स््वतंत्रता द्वारा परिभाषित भविष््य की ओर बढ़ता ह,ै अत: हमेें आशा ह ैकि यह रिपोर््ट नीति निर््ममाताओ,ं 
विनियामकोों, यटूिलिटयोों और क्षेत्र हितधारकोों के लिए एक रचनात््मक संदर््भ के रूप मेें कार््य करती ह।ै

सभी राज््योों और केें द्र शासित क्षेत्ररों के लिए ग्रेड मापदडंोों के एक विशिष्ट सेट पर विचार करके निकाले गए हैैं और यदि भिन््न भिन््न मापदडंोों प्रयोग किया 
जाए तो राज््योों और संघ शासित क्षेत्ररों  के निष््पपादन मेें अतंर आ सकता ह।ै  वित्त वर््ष 2024-25 के ट्रू -अप और वित्त वर््ष 2026-27 के  कुल  राजस््व 
आवश््यकता (एआरआर) के लिए  रिपोर््ट के अगले संस््करण मेें अतिरिक्त मापदडं अर््थथात, अर््थथात, ऊर््जजा भडंारण, प्रशलु््क विस््ततार मेें कमी सहित प्रशलु््क 
श्रेणियोों के सरलीकरण और युक्तिकरण तथा निर््धधारित प्रभारोों के माध््यम से प्रशलु््क मेें नियत लागतोों की वसलूी शामिल होोंगे।

पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया और आरईसी राष्टट्र के लिए एक आधुनिक, दक्ष और तुलनीय विद्युत क्षेत्र को आगे बढ़़ाने वाले समर््थक सहयोगी प्रयासोों 
के लिए प्रतिबद्ध रहते हैैं। 
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यह पेज जानबूझकर 

खाली छोड़़ा गया है
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परिशिष्‍ट
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परिशिष्ट- I

विद्युत आपूर््तति की विश्वसनीयता (ससंाधन पर््ययाप्तता)

क्र.सं. राज््य
ससंाधन पर््ययाप्तता विनियमोों 

का निर््ममाण

विद्युत खरीद के लिए 
योजना आरक्षित सीमा 
को परिभाषित करना

ससंाधन पर््ययाप्तता 
योजना के लिए 

समय-सीमा

आरए योजना का पालन 
करने मेें विफलता के लिए 

गैर-अनुपालन प्रभार 
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

1 आधं्र प्रदशे नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
2 अरुणाचल प्रदशे हां हां हां हां
3 असम हां हां हां हां
4 बिहार नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
5 छत्तीसगढ नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
6 गजुरात नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
7 हरियाणा हां हां हां हां
8 हिमाचल प्रदशे हां हां हां हां
9 झारखडं हां हां हां हां

10 कर््ननाटक हां हां हां हां
11 केरल नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
12 मध््य प्रदशे हां हां हां हां
13 महाराष्टट्र हां हां हां हां
14 मघेालय हां हां हां हां
15 नागालैैंड नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
16 ओडिशा हां हां हां हां
17 पंजाब हां हां हां हां
18 राजस््थथान नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
19 सिक््ककिम हां हां हां हां
20 तमिलनाडु हां हां हां हां
21 तेलंगाना नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
22 त्रिपरुा नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
23 उत्तराखडं नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं

24 उत्तर  प्रदशे
नहीीं

(जारी किया गया मसौदा)
नहीीं नहीीं नहीीं

25 पश्चिम बंगाल नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
26 जम््ममू और कश््ममीर नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
27 लद्दाख नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
28 मणिपरु नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
29 मिजोरम हां हां हां हां
30 दिल््‍लली नहीीं नहीीं नहीीं नहीीं
31 गोवा हां हां हां हां

32
अडंमान और निकोबार द्वीप 
समहू

हां हां हां हां
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क्र.सं. राज््य
ससंाधन पर््ययाप्तता विनियमोों 

का निर््ममाण

विद्युत खरीद के लिए 
योजना आरक्षित सीमा 
को परिभाषित करना

ससंाधन पर््ययाप्तता 
योजना के लिए 

समय-सीमा

आरए योजना का पालन 
करने मेें विफलता के लिए 

गैर-अनुपालन प्रभार 
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

33 चडंीगढ़ हां हां हां हां

34
दादरा और नगर हवेली और 
दमन और दीव

हां हां हां हां

35 लक्षद्वीप हां हां हां हां
36 पडुुचरेी हां हां हां हां

टिप््पणी:

1.	 अतंिम तारीख तिथि तक (31 मार््च’25): अरुणाचल प्रदशे, असम, हरियाणा, झारखडं, कर््ननाटक, मध््य प्रदशे, महाराष्टट्र, मघेालय, ओडिशा, पंजाब, मिजोरम

2. 	 अतंिम तारीख के बाद लेकिन बढ़़ाई गई अतंिम तारीख तक (30 जनू 25): हिमाचल प्रदशे, तमिलनाडु, सिक््ककिम, गोवा, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू, 
लक्षद्वीप, पडुुचरेी, दादरा एए ंनगर हवेली एवं दमन और दीव और चडंीगढ़।

परिशिष्ट- II

बहुवर्षीय अवधि के लिए अनुमोदित कैपेक््स योजना

क्र.स.ं राज््य 
एसटीयू की न््ययूनतम 3 वर््ष की पंूजीगत व््यय योजना - 

एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
डिस््ककोम के न््ययूनतम 3 वर््ष के पंूजीगत व््यय की 

योजना – एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

1 आधं्र प्रदशे
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2028-29)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2028-29)

2 अरुणाचल प्रदशे
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2029-30)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2029-30)

3 असम
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30 तक)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)

4 बिहार
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2027-28)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2027-28)

5 छत्तीसगढ
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

6 गजुरात
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)

7 हरियाणा
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26से वित्त वर््ष 2029-30)

8 हिमाचल प्रदशे
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 से वित्त वर््ष 2028-30)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 से वित्त वर््ष 2028-29)

9 झारखडं
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2021-22 से वित्त वर््ष 2025-26)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2021-22 से वित्त वर््ष 2025-26)

10 कर््ननाटक
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2027-28)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2027-28)

11 केरल
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2026-27)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2026-27)
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क्र.स.ं राज््य 
एसटीयू की न््ययूनतम 3 वर््ष की पंूजीगत व््यय योजना - 

एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
डिस््ककोम के न््ययूनतम 3 वर््ष के पंूजीगत व््यय की 

योजना – एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

12 मध््य प्रदशे
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2028-29)
5 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2026-27)

13 महाराष्टट्र
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)

14 मघेालय
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2026-27)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2026-27)

15 नागालैैंड
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 से वित्त वर््ष 2029-30)

16 ओडिशा 
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2019-20 - 2023-24)
हां

4 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2027-28)

17 पंजाब
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2025-26)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2025-26)

18 राजस््थथान नहीीं
नहीीं

2 वर््ष (वित्त वर््ष 2020-21 - वित्त वर््ष 2021-22)

19 सिक््ककिम
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2026-27)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2026-27)

20 तमिलनाडु
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 से वित्त वर््ष 2026-27 )
5 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 से वित्त वर््ष 2026-27)

21 तेलंगाना
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2028-29)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2024-25 - वित्त वर््ष 2028-29)

22 त्रिपरुा
नहीीं

2 वर््ष (वित्त वर््ष 2021-22 - वित्त वर््ष 2022-23)
नहीीं

2 वर््ष (वित्त वर््ष 2021-22 - वित्त वर््ष 2022-23)

23 उत्तराखडं
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2027-28)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2025-26 - वित्त वर््ष 2027-28)

24 उत्तर  प्रदशे
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2020-21 से वित्त वर््ष 2024-25)
हां

5 वर््ष (वित्त वर््ष 2020-21 से वित्त वर््ष 2024-25)

25 पश्चिम बंगाल
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2025-26)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2025-26)

26 जम््ममू तथा काश््ममीर 
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 से वित्त वर््ष 2025-26)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 से वित्त वर््ष 2025-26)

27 लद्दाख
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 से वित्त वर््ष 2025-26)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 से वित्त वर््ष 2025-26)

28 मणिपरु
हां

4 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2027-28)
हां

4 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2027-28)

29 मिजोरम
हां

4 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2027-28)
हां

4 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2027-28)

30 दिल््‍लली
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2025-26)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2023-24 - वित्त वर््ष 2025-26)

31 गोवा
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)
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क्र.स.ं राज््य 
एसटीयू की न््ययूनतम 3 वर््ष की पंूजीगत व््यय योजना - 

एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
डिस््ककोम के न््ययूनतम 3 वर््ष के पंूजीगत व््यय की 

योजना – एसईआरसी द्वारा अनुमोदित
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

32
अडंमान और निकोबार द्वीप 
समहू

हां
3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

हां
3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

33 चडंीगढ़
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

34
दादरा और नगर हवेली तथा 
दमन और दीव

हां
3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

हां
3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

35 लक्षद्वीप
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

36 पडुुचरेी 
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)
हां

3 वर््ष (वित्त वर््ष 2022-23 - वित्त वर््ष 2024-25)

टिप््पणी:

1. 	 राजस््थथान – डिस््ककॉम के लिए नवीनतम एमवाईटी आदशे वित्त वर््ष 2020-21 से वित्त वर््ष 2023-24 के लिए नियंत्रण अवधि के लिए ह ैलेकिन इसमेें केवल दो 
वर्षषों, यानी वित्त वर््ष 2020-21 और वित्त वर््ष 2021-22 के लिए ही पूंजीगत व््यय स््ववीकत किया गया ह।ै

2. 	 ओडिशा - वित्त वर््ष 2024-25 से वित्त वर््ष 2026-27 की नवीनतम नियंत्रण अवधि के लिए एसटीय ूएमवाईटी आदशे जारी किया जाना बाकी ह।ै अकंोों को 
तदनुसार समायोजित किया गया ह।ै
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परिशिष्ट- III

प्रशुल््क आदेश समय पर जारी करना

क्र.
स.ं 

राज््य 

ट्रू -अप 
वित्त वर््ष  
2021-22

एआरआर 
वित्त वर््ष  
2023-24

ट्रू -अप 
वित्त वर््ष  
2022-23

एआरआर 
वित्त वर््ष  

2024-25 के

ट्रू -अप 
वित्त वर््ष  
2023-24

एआरआर 
वित्त वर््ष  
2025-26

लक्षष्य तिथि
31/03/2023

लक्षष्य तिथि
31/03/2024

लक्षष्य तिथि
31/03/2025

1 आधं्र प्रदशे ⮽ 25 मार््च-23 ⮽
11 

मार््च- 24 ⮽
20 

फरवरी-25

2 अरुणाचल प्रदशे 09 जनवरी - 24
25 

अक्तू बर- 23
9 

जनवरी - 24
26

जुलाई 24
26 

मार््च- 25
26 

मार््च 25

3 असम 29 मार््च- 23 29 मार््च 23
27 

जनू - 24
27 

जनू 24
25 

मार््च - 25
25 

मार््च - 25

4 बिहार 23 मार््च-23 
23 

मार््च - 23
1

 मार््च - 24
1 

मार््च - 24
28 

मार््च - 25
28 

मार््च - 25

5 छत्तीसगढ 28 मार््च-23 28 मार््च-23
1 

जनू- 24
1 

जनू- 24 ⮽ ⮽

6 गजुरात 31 मार््च-23 31 मार््च-23
1 

जनू- 24
1 

जनू- 24
31 

मार््च - 25
31 

मार््च - 25

7 हरियाणा 15 फरवरी-23 15 फरवरी-23
5 

मार््च - 24
5 

मार््च - 24
28

मार््च- 25
28

मार््च 25

8 हिमाचल प्रदशे 31 मार््च-23 31 मार््च-23
15 

मार््च 24
15 

मार््च 24 
28

मार््च- 25
28

मार््च - 25

9 झारखडं 28 फरवरी-24 28 फरवरी-24
26 

जनू- 24
26 

जनू-24
28

मार््च- 25
28

मार््च- 25

10 कर््ननाटक 12 मई-23 12 मई-23
28 

फरवरी-24
28 

फरवरी-24
27

मार््च - 25
27

मार््च - 25

11 केरल
3 

अक्तू बर- 23
31 

अक्तू बर- 23
28 

जनू- 24
25 

जनू- 24
30

जनू-25
5

दिसंबर 24

12 मध््य प्रदशे
20

 मार््च - 23
28

 मार््च - 23
5

मार््च- 24
6

मार््च- 24
28

मार््च- 25
29

मार््च-25

13 महाराष्टट्र
31 

मार््च- 23
31 

मार््च- 23
6 

मार््च- 24
31 

मार््च- 23
28

मार््च- 25
28

मार््च- 25

14 मघेालय
13 

नवंबर- 23
11 

अप्रैल - 23
5 

जनू- 24
6 

जनू-24
24

मार््च-25
24

मार््च- 25

15 नागालैैंड
4 

अगस््त-23
27 

मार््च- 23
13 

मार््च-24
13 

मार््च- 24
28 

मार््च- 25
28 

मार््च- 25

16 ओडिशा 
23 

मार््च- 23
23 

मार््च- 23
13 

फरवरी- 24
13 

फरवरी- 24 ⮽
24

मार््च-25

17 पंजाब
15 

मई- 23
15 

मई- 23
14

जनू-24
14

जनू-24
28

मार््च- 25
28

मार््च-25

18 राजस््थथान
31 

मार््च- 23
31 

मार््च- 23
26

 जुलाई-24
26

 जुलाई-24 ⮽ ⮽

19 सिक््ककिम
21 

मार््च- 23
21 

मार््च- 23
13 

मार््च- 24
13 

मार््च- 24
27

मार््च-25
27

मार््च-25
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क्र.
स.ं 

राज््य 

ट्रू -अप 
वित्त वर््ष  
2021-22

एआरआर 
वित्त वर््ष  
2023-24

ट्रू -अप 
वित्त वर््ष  
2022-23

एआरआर 
वित्त वर््ष  

2024-25 के

ट्रू -अप 
वित्त वर््ष  
2023-24

एआरआर 
वित्त वर््ष  
2025-26

लक्षष्य तिथि
31/03/2023

लक्षष्य तिथि
31/03/2024

लक्षष्य तिथि
31/03/2025

20 तिमलनाडु 
28 

मार््च-24
9 

सितंबर-22
13

अगस््त- 24
15

जुलाई-24
30

अप्रैल-25
30

जनू-25

21 तेलंगाना 
23 

मार््च-23
24 

मार््च- 23
7 

जनू- 24
28 

दिसंबर-24 ⮽
29

अप्रैल- 25

22 त्रिपरुा
22 

सितंबर-23
22 

सितंबर-23
14 

अगस््त- 24
14 

अगस््त- 24 ⮽ ⮽

23 उत्तराखडं
30 

मार््च--23
30 

मार््च--23
28 

मार््च- 24
28 

मार््च-24
11

अप्रैल-25
11

अप्रैल-25

24 उत्तर  प्रदशे
24 

मई-23
24 

मई-23
10

अक्तू बर--24
10

अक्तू बर--24 ⮽ ⮽

25 पश्चिम बंगाल
26 

अप्रैल- 23
30 मार््च - 23

9 
दिसंबर- 24

6 
मार््च-24 ⮽

20 
मार््च- 25

26 जम््ममू और कश््ममीर ⮽
24 

नवंबर- 23 ⮽
24 

मार््च- 25 ⮽ ⮽

27 लद्दाख ⮽
10 

अक्तू बर- 23 ⮽
27 

जनू- 24
23

मई-25
23

मई-25

28 मणिपरु
28 

मार््च- 23
28 

मार््च- 23
14 

जनू- 24
14 

जनू- 24
26 

मार््च- 25
26 

मार््च- 25

29 मिजोरम
28 

मार््च- 23
28 

मार््च- 23
15 

मार््च- 24
15 

मार््च-24
24 

मार््च- 25
24 

मार््च- 25
30 दिल््‍लली ⮽ ⮽ ⮽ ⮽ ⮽ ⮽
31 गोवा

12 सितंबर-
 -23

30 
मार््च - 23

13 
जनू-24

13 
जनू-24 ⮽ ⮽

32
अडंमान और निकोबार 
द्वीप समहू ⮽

28
मार््च-23 ⮽

13
जनू-24 ⮽ ⮽

33 चडंीगढ़
25

जुलाई-24
30

मार््च-23 ⮽
25

जुलाई-24 ⮽ ⮽

34
दादरा और नगर हवेली 
और दमन और दीव

30
मार््च-23

30
मार््च-23

13
जनू-24

13
जनू-24 ⮽ ⮽

35 लक्षद्वीप ⮽
28

मार््च-23 ⮽
10

जनू-24 ⮽ ⮽

36 पडुुचरेी
30

मार््च-23
30

मार््च-23
12

जनू-24
12

जनू-24 ⮽ ⮽

टिप््पणी-

1)	 एमएसईडीसीएल के लिए प्रशलु््क आदशे 28/03/2025 को जारी किया गया था। इसके बाद, एमईआरसी ने दिनाक 02/04/2025 के 2024 के मामला संख््यया 
217 मेें 2025 के आईए संख््यया 42 द्वारा त्रुटियोों के कारण प्रशलु््क आदशे पर रोक लगा दी गई थी। दिनाक 01/07/2025 से प्रभावी वित्त वर््ष 26 के लिए संशोधित 
प्रशलु््क 25/06/2025 को जारी किया गया था।

2)	  वित्त वर््ष 2025-26 के लिए तमिलनाडु ने स््व-विवेक से प्रशलु््क जारी किया ह ैजो 1/07/2025 से लाग ूहोगा।
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3)	  केरल ने दिनाक 5/12/2024 के आदशे के माध््यम से 1/07/2024 - 31/03/2027 की अवधि के लिए संशोधित प्रशलु््क जारी किया है

4) 	हि माचल प्रदशे ने वित्त वर््ष 2023-24 के लिए सीएजी द्वारा अनमुोदित ऑडिट किए गए खातोों की अनपुलब््धता के कारण अनंतिम ट्रू -अप 
जारी किया ह।ै हिमाचल प्रदशे विद्युत नियामक आयोग ने 9 सितंबर 2025 को विद्युत मतं्रालय के साथ वीडियो कॉन्फफ्ररेंस  बैठक के दौरान प्रस््ततुत 
किया था कि सीएजी द्वारा अनमुोदित अतंिम ऑडिट किए गए खातोों मेें बहुत कम भिन््नता की उम््ममीद ह।ै एचपीईआरसी ने 18 सितंबर 2025 की 
तारीख वाले पत्र के माध््यम से भी इस बात को दोहराया ह ैजिसमेें कहा गया ह ैकि पिछले वर्षषों मेें अनंतिम ऑडिट किए गए खातोों और सीएजी 
द्वारा अनमुोदित ऑडिट किए गए खातोों के बीच बहुत कम भिन््नता दखेी गई ह।ै

5) 	 झारखडं डिस््ककॉम के लिए प्रशलु््क आदशे विभिन््न तिथियोों पर जारी किए गए थे - टाटा स््टटील: 28/03/2025, जेबीवीएनएल: 30/04/2025 
और डीवीसी: 27/05/2025।

6) 	 पश्चिम बंगाल डिस््ककॉम के लिए प्रशलु््क आदशे विभिन््न तिथियोों पर जारी किए गए थे - डब््ल्ययूबीएसईडीसीएल: 20/03/2025, सीईएससी: 
25/03/2025, आईपीसीएल: 21/01/2025 और डीवीसी: 31/03/2025।

क.	 वित्त वर््ष 2023-24 के ट्रू -अप आदेश और वित्त वर््ष 2025-26 के एआरआर आदेश जारी करना (मार््कििं ग के लिए उपयोग)

समय पर जारी किए गए- अरुणाचल प्रदशे, असम, बिहार, गजुरात, हरियाणा, झारखण््ड (टाटा स््टटील), हिमाचल प्रदशे, कर््ननाटक, मध््य प्रदशे, 
महाराष्टट्र, मघेालय, नागालैण््ड, पंजाब, सिक््ककिम, मणिपरु और मिजोरम 

1-3 महीने की देरी से:

तमिलनाडु, उत्तराखडं, लद्दाख, केरल (एआरआर समय पर जारी किया गया, ट्रू -अप मेें दरेी)

जारी नहीीं किया गया

•	 राजस््थथान, त्रिपरुा, उत्तर प्रदशे, जम््ममू और कश््ममीर, छत्तीसगढ़, दिल््लली, गोवा, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू, चडंीगढ़, दादरा और नगर हवेली 
और दमन और दीव, लक्षद्वीप और पडुुचरेी - कोई ट्रू -अप नहीीं और कोई एआर नहीीं।

•	 आधं्र प्रदशे, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने वित्त वर््ष 2025-26 का एआरआर जारी किया लेकिन वित्त वर््ष 2023-24 का कोई ट्रू -
अप जारी नहीीं किया।

ख.	 वित्त वर््ष 2022-23 के ट्रू -अप आदेश और वित्त वर््ष 2024-25 के एआरआर जारी करना

समय पर जारी- बिहार, मध््य प्रदशे, हरियाणा, कर््ननाटक, ओडिशा, सिक््ककिम, उत्तराखडं, हिमाचल प्रदशे, मिजोरम, नागालैैंड और महाराष्टट्र (टाटा 
पावर)।

1-3 माह की देरी से:

पंजाब, झारखडं, गजुरात, केरल, छत्तीसगढ़, असम, मणिपरु, मघेालय, अरुणाचल प्रदशे, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और 
पडुुचरेी

4-6 महीने की देरी:

त्रिपरुा, तमिलनाडु, राजस््थथान, पश्चिम बंगाल।

देरी से >:6 माह 

महाराष्टट्र (एमएसईडीसीएल, बेस््ट, अडानी), उत्तर प्रदशे।
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जारी नहीीं किए गए

•	दि ल््लली - कोई ट्रू -अप नहीीं और कोई एआरआर नहीीं।

•	 आधं्र प्रदशे, चडंीगढ़, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू, लक्षद्वीप, जम््ममू और कश््ममीर और लद्दाख ने वित्त वर््ष 2024-25 का एआरआर जारी 
किया लेकिन वित्त वर््ष 2022-23 का कोई ट्रू -अप जारी नहीीं किया।

ग.	 वित्त वर््ष 2021-22 का ट्रू क-अप ऑर््डर और वित्त वर््ष 2023-24 का एआरआर जारी करना (केवल सदंर््भ के लिए)

समय से जारी किया- महाराष्टट्र, बिहार, राजस््थथान, मध््य प्रदशे, हरियाणा, गजुरात, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, सिक््ककिम, उत्तराखडं, हिमाचल 
प्रदशे, असम, मणिपरु, मिजोरम, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पडुुचरेी।

1-5 महीने की देरी- पंजाब, उत्तर प्रदशे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, नागालैैंड और कर््ननाटक।

6 महीने से अधिक की देरी से - केरल, गोवा, चडंीगढ़, त्रिपरुा, अरुणाचल प्रदशे और मघेालय।

1 वर््ष से अधिक की देरी से- झारखडं।

जारी नहीीं किया गया-

• 	 आधं्र प्रदशे, जम््ममू और कश््ममीर, लद्दाख, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप - वित्त वर््ष 2021-22 का कोई ट्रू -अप जारी नहीीं किया।

•	दि ल््लली कोई ट्रू -अप नहीीं और कोई एआरआर नहीीं।
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परिशिष्ट-IV

लागत दर््शशाने वाला प्रशुल््क 

क्र.सं. राज््य 
एआरआर

वित्त वर््ष 2025-26

एआरआर के 
प्रतिशत के रूप मेें 

अतंर

एबीआर-एसीएस अतंराल 
(-)/अधिशषे (+) @ 
मौजदूा प्रशलु््क (रु./

किलोवाट)

प्रशलु््क वदृ्धि (%)

1 आधं्र प्रदशे
क एपीएसपीडीसीएल 23,130 कोई अतंर नहीीं (2.09) प्रशलु््क मेें कोई बदलाव नहीीं। राजस््व अतंर

12,632 करोड़ रु. सरकारी सब््ससिडी द्वारा परूा 
किया किया जाएगा। 

ख एपीसीपीडीसीएल 12,659 कोई अतंर नहीीं (1.62)

ग एपीईपीडीसीएल 20,713 कोई अतंर नहीीं (1.46)

2 अरुणाचल प्रदशे 761
कोई अतंर नहीीं

(4.74)

2.38% प्रशलु््क वदृ्धि

(वदृ्धि: रु. 0.40/किलोवाट घरेल,ू रु. 0.35/
किलोवाट केजेपी और बीपीएल, 2.50 रु./
किलोवाट अस््थथायी,

अन््य श्रेणियोों के लिए 0.65 रु. / किलोवाट)। 
शषे घाटे को 392 करोड़ रुपये के अरूणाचल 
प्रदशे सरकार के राजस््व अनदुान से परूा किया 
जाना है

3 असम 10,638 कोई अतंर नहीीं 0.75

प्रशलु््क मेें 7.9% की कमी

(घरेल ूके लिए 1.00 रु. /किलोवाट की कमी,. 
अन््य श्रेणियोों के लिए 0.25 रु./किलोवाट की 
कमी)

4 बिहार

क एनबीपीडीसीएल 13,075 कोई अतंर नहीीं 1.11

प्रशलु््क मेें कोई बढ़़ोतरी नहीीं। राज््य स््तर 
पर, 316 करोड़ रुपये की वदृ्धि हुई ह।ै अन््य 
प्रशलु््क युक्तिकरण उपायोों के कारण - दो 
घरेल ूस््ललैबोों का एक मेें विलय, गैर-घरेल ूके 
लिए केवीएएच बिलिंग, ग्रीन प्रशलु््क शरुु 
करने आदि।

ख एसबीपीडीसीएल 20,786 9.01% (1.00)

5 छत्तीसगढ़ वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया ह।ै
6 गजुरात 

क डीजीवीसीएल 23,725 कोई अतंर नहीीं 0.80
राज््य के स््ववामित््व वाले डिस््ककॉम - प्रशलु््क मेें 
कोई परिवर््तन नहीीं। ट्रू -अप अधिशषे का लाभ
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क्र.सं. राज््य 
एआरआर

वित्त वर््ष 2025-26

एआरआर के 
प्रतिशत के रूप मेें 

अतंर

एबीआर-एसीएस अतंराल 
(-)/अधिशषे (+) @ 
मौजदूा प्रशलु््क (रु./

किलोवाट)

प्रशलु््क वदृ्धि (%)

ख एमजीवीसीएल 9,554 कोई अतंर नहीीं 0.83
वित्त वर््ष 2023-24 को कु छ हद तक (2,841 
करोड़ रुपये) एफपीपीएएस आधार दर मेें कमी 
करके ग्राहकोों पर लगाया गया ह।ै

रु. 2.69/किलोवाट को

रु. 2.45 / किलोवाट। शषे राजस््व अधिशषे 
पारित नहीीं किया गया ह ैऔर वित्त वर््ष 2025-
26 के ट्रू -अप के समय हल किया जाएगा

ग पीजीवीसीएल 24,908 कोई अतंर नहीीं 0.89

घ यजूीवीसीएल 18,078 कोई अतंर नहीीं 0.83

ड. टीपीएल-ए 7,729 कोई अतंर नहीीं 0.001
प्रशलु््क मेें कोई बदलाव नहीीं। अधिशषे आगे 
नहीीं लगाया गया ह ैऔर वित्त वर््ष 2025-26 
के ट्रू -अप के समय हल किया जाएगा।च टीपीएल-एस 3,052 कोई अतंर नहीीं 0.004

7 हरियाणा 

क यएूचबीवीएनएल 19,339 1.61% (0.76) 3,262 करोड़ रुपये के संचयी अतंर को दरू 
करने के लिए प्रशलु््क मेें 7.88% की वदृ्धि। 
साथ ही नोट 5 दखेेें।ख डीएचबीवीएनएल 26,027 कोई अतंर नहीीं (0.55)

8 हिमाचल प्रदशे 8,403 कोई अतंर नहीीं 0.12
प्रशलु््क मेें 1.67% की कमी। वित्त वर््ष 2025-
26 तक 3 करोड़ रुपये का राजस््व अधिशषे।

9 झारखडं 

क दामोदर घाटी निगम 5,775 2.35% (0.36)

प्रशलु््क मेें ~4.30% की वदृ्धि।

एचटी सेवाए ं और एचटी संस््थथागत सेवाए ं
ऊर््जजा प्रभार बढ़़ाए गए। 

ख जेबीवीएनएल 8,981 कोई अतंर नहीीं 0.56
पिछले राजस््व अतंर को परूा करने के लिए 
प्रशलु््क वदृ्धि (घरेल ूके लिए 6.34%)

ग टाटा स््टटील लिमिटड 1,763 कोई अतंर नहीीं 0.27
यद्यपि मौजदूा प्रशलु््क पर राजस््व अधिशषे 
ह,ै लेकिन पिछले अतंर को परूा करने के लिए 
प्रशलु््क को और बढ़़ाया गया ह।ै
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क्र.सं. राज््य 
एआरआर

वित्त वर््ष 2025-26

एआरआर के 
प्रतिशत के रूप मेें 

अतंर

एबीआर-एसीएस अतंराल 
(-)/अधिशषे (+) @ 
मौजदूा प्रशलु््क (रु./

किलोवाट)

प्रशलु््क वदृ्धि (%)

10 कर््ननाटक
क बेसकॉम 34,090 कोई अतंर नहीीं (0.03) कुल  प्रशलु््क मेें 1.61 प्रतिशत की वदृ्धि की 

गई ह ै ताकि सभी पांचोों डिस््ककॉमोों के लिए 
1,091 रु. के संचयी राजस््व अतंराल को परूा 
किया जा सक। 

ख मसे््‍ककॉम 5,846 कोई अतंर नहीीं (0.14)
ग सीईएससी 7,822 कोई अतंर नहीीं (0.27)
घ हसेकॉम 12,623 कोई अतंर नहीीं (0.35)
ड. गेस््ककॉम 8,259 कोई अतंर नहीीं (0.14)

11 केरल 20,219 1.39% 0.39

आशंिक रूप से राजस््व अतंराल को परूा करने 
के लिए 4.33% की प्रशलु््क वदृ्धि। शषे अतंर 
को बेहतर परिचालन दक्षता के माध््यम से परूा 
किया जाना ह।ै

12 मध््य प्रदशे 

क
एमपी परूव क्षेत्र 
वीवीसीएल

16,074 कोई अतंर नहीीं

(0.24)
राज््य स््तर पर 3.46% की वदृ्धि की गई ह ै
ताकि राज््य स््तर 1,928 करोड़ रुपये के संचयी 
राजस््व अतंराल को परूा किया जा सक।

ख 
एमपी पश्चिम क्षेत्र 
वीवीसीएल

22,739 कोई अतंर नहीीं

ग
एमपी मध््य क्षेत्र 
वीवीसीएल 

18,920 कोई अतंर नहीीं

13 महाराष्टट्र 
क एमएसईडीसीएल 1,40,021 कोई अतंर नहीीं 0.20 ~2% प्रशलु््क मेें कमी।
ख बेस्‍ट 4,473 कोई अतंर नहीीं 0.74 प्रशलु््क मेें ~8% की कमी।
ग एईएमएल-डी 9,920 कोई अतंर नहीीं 1.00 प्रशलु््क मेें 10% की कमी
घ टाटा पावर 4,709 कोई अतंर नहीीं 1.61 प्रशलु््क मेें 18% की कमी

14 मघेालय 1,325 कोई अतंर नहीीं (1.73)

कुल  प्रशलु््क मेें 25.67% की वदृ्धि।

कु छ श्रेणियोों (एलटी वाणिज््ययिक, एलटी 
औद्योगिक आदि) मेें प्रशलु््क वदृ्धि और अन््य 
(एचटी वाणिज््ययिक, एचटी औद्योगिक आदि) 
मेें प्रशलु््क मेें कमी के माध््यम से क्रॉस सब््ससिडी 
स््तरोों को कु छ हद तक तटस््थ कर दिया गया 
ह।ै एलटी घरेल ूउपभोक्ताओ ंके लिए प्रशलु््क 
7.48 रुपये/किलोवाट से घटाकर 6.95 रुपये/
किलोवाट कर दिया गया ह।ै
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15 नागालैैंड 

742

(अधिशषे बिक्री से 
राजस््व को छोड़कर 

116 करोड़)

कोई अतंर नहीीं (4.01)
2.61% प्रशलु््क वदृ्धि। शषे घाटा 396 करोड़ 
रुपये के बजटीय समर््थन द्वारा परूा किया 
जाएगा।

16 ओडिशा 
क टीपीडब््ल्ययूओडीएल 6,131 कोई अतंर नहीीं 0.02

प्रशलु््क मेें कोई बदलाव नहीीं। राज््य स््तर पर 
61 करोड़ रुपये का संचयी अधिशषे।

ख टीपीएसओडीएल 2,209 2.06% (0.12)
ग टीपीएनओडीएल 4,471 कोई अतंर नहीीं 0.02
घ टीपीसीओडीएल 6,541 कोई अतंर नहीीं 0.06

17 पंजाब 47,674 कोई अतंर नहीीं 0.05
312 करोड़ रुपये के राजस््व अधिशषे के 
कारण प्रशलु््क मेें 0.65% की कमी।

18 राजस््थथान 
क जेवीवीएनएल

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गयाख एवीवीवीएनएल
ग जेडीवीवीएनएल

19 सिक््ककिम

386

(184 करोड़ रु. की 
अधिशषे बिक्री से 

राजस््व को छोड़कर)

कोई अतंर नहीीं (0.68) 14.09% की प्रशलु््क वदृ्धि।

20 तमिलनाडु 83,608 7.74% (0.78)

3.16% की प्रशलु््क वदृ्धि। वित्त वर््ष 2025-
26 प्रशलु््क आदशे मेें एआरआर और 
बिक्री की विस््ततृत गणना नहीीं की गई ह ैऔर 
इसलिए, ये आकंड़़े एमवाईटी आदशे दिनांक 
9/09/2022 से लिए गए हैैं।

21 तेलंगाना 

क टीजीएसपीडीसीएल 41,128 कोई अतंर नहीीं (0.85) प्रशलु््क मेें कोई बदलाव नहीीं। 13,499 
करोड़ रुपये का राजस््व अतंराल सरकार द्वारा 
सब््ससिडी से परूा किया जाएगा।ख टीजीएनपीडीसीएल 17,500 कोई अतंर नहीीं (3.62)

22 त्रिपरुा वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

23 उत्तराखडं 11,576 कोई अतंर नहीीं (0.39)
591 करोड़ रुपये के संचयी राजस््व अतंराल 
को परूा करने के लिए 5.62% की प्रशलु््क 
वदृ्धि।
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24 उत्तर प्रदशे 
क डीवीवीएनएल

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

ख एमवीवीएनएल
ग पीवीवीएनएल
घ पीयवुीवीएनएल
ड. केस््कको
च एनपीसीएल
25 पश्चिम बंगाल
क डब््ल्ययूबीएसईडीसीएल 31,000 कोई अतंर नहीीं 0.00 प्रशलु््क मेें कोई कमी या वदृ्धि नहीीं
ख सीईएससी लि. 8,184 कोई अतंर नहीीं 0.00 प्रशलु््क मेें कोई कमी या वदृ्धि नहीीं
ग आईपीसीएल 626 कोई अतंर नहीीं (0.41) 7.34% प्रशलु््क वदृ्धि
घ डीवीसी 7,151 कोई अतंर नहीीं (1.02) प्रशलु््क मेें वदृ्धि
26 जम््ममू और कश््ममीर
क जम््ममू पीडीसीएल

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया
ख कश््ममीर पीडीसीएल

27 लद्दाख 223 कोई अतंर नहीीं (1.66)
37 करोड़ रुपये के सरकारी अनदुान/सहायता 
के अलावा 4.84% की प्रशलु््क वदृ्धि। 

28 मणिपरु 907 कोई अतंर नहीीं (3.61)
प्रशलु््क मेें कोई कमी या वदृ्धि नहीीं। राजस््व 
अतंराल 296 करोड़ रु. सरकारी सब््ससिडी से 
परूा किया जाना ह।ै 

29 मिजोरम 630 कोई अतंर नहीीं (3.15)
प्रशलु््क मेें कोई कमी या वदृ्धि नहीीं। राजस््व 
अतंराल 181 करोड़ रु. सरकारी सब््ससिडी से 
परूा किया जाना ह।ै 

30 दिल््लली 
क बीआरपीएल

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गयाख बीवाईपीएल
ग टीपीपीडीएल
31 गोवा वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

32
अडंमान और निकोबार 
द्वीप समहू

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

33 चडंीगढ़ वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

34
दादरा और नगर हवेली 
और दमन और दीव

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया
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35 लक्षद्वीप वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया
36 पडुुचरेी वित्त वर््ष 2025-26 के लिए प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किया गया

टिप््पणी:

1. 	  30 जनू 2025 की बढ़़ाई गई अतंिम तारीख तक जारी प्रशलु््क आदशेोों पर विचार किया गया ह।ै

2. 	  हरियाणा के प्रशलु््क आदशे मेें डिस््ककॉम स््तर का राजस््व नहीीं दिया गया ह।ै इसलिए, राज््य स््तर पर औसत बिलिंग दर और डिस््ककॉम राजस््व की गणना करने 
के लिए डिस््ककॉम वार अनमुोदित बिक्री का उपयोग किया गया ह।ै

3.	क एसईआरसी प्रशलु््क आदशे दिनांक 5 दिसंबर 2024 के अनुसार, वित्त वर््ष 2025-26 मेें राजस््व अतंराल बना रहगेा। प्रशलु््क आदशे से संगत उद्धरण इस 
प्रकार हैैं:

	 “3.13 जैसा कि ऊपर बताया गया ह,ै 2024-25 मेें 0.16 रुपये / यनूिट और 2025-26 मेें 0.12 प्रति यनूिट तक प्रशलु््क मेें मामलूी वदृ्धि अनमुोदित करन के बाद 
भी केएसईबीएल को 2024-25 मेें 1218.42 करोड़ रुपये, के अनमुोदित राजस््व घाटा होने की उम््ममीद ह,ै जिसमेें पिछले राजस््व अतंराल का परिशोधन शामिल 
ह,ै जो अनमुोदित एआरआर का लगभग 6% ह।ै बाद के वर्षषों मेें, एकल आधार पर राजस््व घाटा पिछले अतंराल के परिशोधन सहित अनमुोदित एआरआर के 
1.4% से 1.50% की सीमा मेें ह।ै

3. 15 …. इन सभी कारणोों को ध््ययान मेें रखते हुए, भल ही आयोग ने प्रशलु््क के माध््यम से उपभोक्ताओ ंको परेू स््ववीकत राजस््व अतंराल को परूी तरह से समाप्त नहीीं 
किया ह,ै आयोग ने यह सुनिश्चित किया ह ैकि, यटूिलिटी का नकद प्रवाह प्रभवित नहीीं होगा..."

4. 	 14 राज््योों ने उक्त वित्त वर््ष के लिए प्रशलु््क आदशे जारी करने के दौरान सजृित राजस््व अतंर को पाटने के लिए वित्त वर््ष 2025-26 मेें प्रशलु््क मेें वदृ्धि की ह।ै

5. 	 अरुणाचल प्रदशे, हरियाणा, झारखडं, कर््ननाटक, केरल, मध््य प्रदशे, मघेालय, नागालैैंड, सिक््ककिम, तमिलनाडु, उत्तराखडं, पश्चिम बंगाल (डीवीसी और 
आईपीसीएल) और लद्दाख ने प्रशलु््क मेें वदृ्धि की ह।ै

6. 	 असम, हिमाचल प्रदशे, महाराष्टट्र और पंजाब ने प्रशलु््क कम कर दिया ह ैक््योोंकि वित्त वर््ष 2025-26 तक संचयी राजस््व अधिशषे था।

7. 	 राजस््थथान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदशे, दिल््लली, त्रिपरुा, जम््ममू और कश््ममीर, गोवा, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू, चडंीगढ़, लक्षद्वीप, पडुुचरेी और दादरा और 
नगर हवेली और दमन और दीव ने 30 जनू 2025 तक वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर और प्रशलु््क आदशे जारी नहीीं किए हैैं। इस प्रकार, वित्त वर््ष 
2025-26 के लिए उनके प्रशलु््क के बारे मेें कोई सचूना नहीीं ह।ै
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परिशिष्ट-V

विनियामक परिसपंत्तियां 
वित्त वर््ष 2023-24 तक जारी किए गए ट्रू -अप आदेशोों की स््थथिति

क्र. 
स.ं 

राज््य 
वित्त वर््ष 2022-23 तक 

विनियामक परिसपंत्तियां
वित्त वर््ष 2023-24 के लिए ट्रू -अप मेें राजस््व 

अंतराल)/ अधिशेष 
वित्त वर््ष 2023-24 तक नियामक 

परिसपंत्तियां

1 अरुणाचल प्रदशे शनू््य
(588)

राज््य सरकार अनदुान के माध््यम से हल किया गया।
शनू््य

2 असम 217
(220)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया 
शनू््य

3 बिहार

क एनबीपीडीसीएल 195
(733)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

ख एसबीपीडीसीएल (3,515)
3,401

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया 
शनू््य

4 गजुरात 

क डीजीवीसीएल 118
2,784

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

ख एमजीवीसीएल 97
707

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

ग पीजीवीसीएल (1,134)
745

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

घ यजूीवीसीएल (696)
759

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

ड. टीपीएल - ए (515)
(398)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

च टीपीएल - एस (2)
38

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

5 हरियाणा
क यएूचबीवीएनएल

शनू््य 
722

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य 

ख डीएचबीवीएनएल
6 झारखडं 

क टाटा स््टटील लिमिटड (667) (136)
शनू््य 

वित्त वर््ष 2025-26 के एआरआर मेें 
हल किया गया ह।ै

ख जेबीवीएनएल (3,315) (943)
शनू््य 

वित्त वर््ष 2025-26 के एआरआर मेें 
हल किया गया ह।ै

ग डीवीसी शनू््य (690)
शनू््य 

वित्त वर््ष 2025-26 के एआरआर मेें 
हल किया गया ह।ै

7 कर््ननाटक 
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
वित्त वर््ष 2022-23 तक 

विनियामक परिसपंत्तियां
वित्त वर््ष 2023-24 के लिए ट्रू -अप मेें राजस््व 

अंतराल)/ अधिशेष 
वित्त वर््ष 2023-24 तक नियामक 

परिसपंत्तियां
क बेसकॉम

शनू््य 

(506) शनू््य 
210 करोड़ रु. का समग्र राजस््व 

अतंराल वित्त वर््ष 2025-26 मेें के 
एआरआर मेें हल किया गया। 

ख मसे््ककोम (359)
ग सीईएससी 210
घ हसेकॉम 691
ड. गेस््ककॉम (244)

8 केरल (6,408)
(731)

494 करोड़ रु. सरकार द्वारा लिया जाना ह,ै बाकी 
उपभोक्ताओ ंपर लगाया जाएगा। 

(6,645)

9 मध््य प्रदशे 

क
मध््य प्रदशे परू््व क्षेत्र 
वीवीसीएल

शनू््य

(889)
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया 

शनू््यख
एमपी पश्चिम क्षेत्र 
वीवीसीएल

(1,049)
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया

ग
एमपी मध््य क्षेत्र 
वीवीसीएल

(1,038)
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया

10 महाराष्टट्र 

क एमएसईडीसीएल (27,310)
(5,099)

वित्त वर््ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के 
एआरआर मेें हल किया गया

शनू््य

ख बेस्‍ट (328)
84

वित्त वर््ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के 
एआरआर मेें हल किया गया 

शनू््य

ग एईएमएल-डी (94)
(160)

वित्त वर््ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के 
एआरआर मेें हल किया गया 

शनू््य

घ टाटा पावर (45)
170

वित्त वर््ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के 
एआरआर मेें हल किया गया 

शनू््य

11 मघेालय (69)
(507)

वित्त वर््ष 25 के लिए एआरआर मेें हल किया गया
शनू््य

12 नागालैैंड शनू््य
31

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया 
ह।ै

शनू््य

13 पंजाब (4,072)
1,378

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया।
शनू््य

14 सिक््ककिम शनू््य 16

शनू््य 
9 करोड़ रु. का राजस््व अतंराल 

(16 करोड़ रु. वित्त वर््ष 2023-24 
अधिशषे + रु. (-) 25 करोड़। वित्त 

वर््ष 2024-25 अतंराल) को वित्त वर््ष 
2025-26 के एआरआर मेें 12 करोड़ 
रु. के अधिशषे से परूा किया जाएगा। 
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
वित्त वर््ष 2022-23 तक 

विनियामक परिसपंत्तियां
वित्त वर््ष 2023-24 के लिए ट्रू -अप मेें राजस््व 

अंतराल)/ अधिशेष 
वित्त वर््ष 2023-24 तक नियामक 

परिसपंत्तियां

15 तमिलनाडु (8,651) (6,922)

शनू््य 
टीएनपीडीसीएल के 90% से अधिक 
वित्तीय घाटे को लेने की तमिलनाडु 

सरकारी प्रतिबद्धता को ध््ययान मेें रखते 
हुए अतंर वसलू किया जाएगा

16 उत्तराखडं (583)
(508)

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया 
शनू््य

17 मणिपरु शनू््य
207

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें समायोजित 
अधिशषे का एक-तिहाई हिस््ससा।

शनू््य 
राजस््व अधिशषे का दो-तिहाई ( 

138 करोड़ रु.) उपयोग करने के लिए 
डिस््ककॉम के लिए छोड़ दिया गया

18 मिजोरम 52
21

वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें समायोजित 
अधिशषे का एक तिहाई

शनू््य 
राजस््व अधिशषे का दो-तिहाई (14 

करोड़) रु. किसी भी उपयोगी उद्देश््य के 
लिए डिस््ककॉम के लिए छोड़ दिया गया

19 लद्दाख शनू््य
(4)

सरकार द्वारा बजटीय सहायता से परूा किया जाना ह।ै
शनू््य

वित्त वर््ष 2023 -24 तक ट्रू -अप आदेश जारी करने वाले राज््य 

1)	क रल, जिसक पास 6,645 करोड़ रु. की विनियामक परिसपत्तियां ह,ै को छोड़कर वित्त वर््ष 2022-23 के अतं तक किसी भी राज््य के पास विनियामक परिसपत्तियां 
नहीीं ह।ै केरल मेें भी विनियामक परिसपत्तियां प्रस््ततुत करने की अपेक्षा वाले दिनांक 29.08.25 के माननीय आपटेल के आदशे के उत्तर मेें दिनांक 9.09.2025 के 
हलफनाम ेमेें विनियामक परिसपत्तियोों के रूप मेें वही प्रदान किया।

“8. उपरोक्त के परू््ववाग्रह के बिना, यह उत्तरदाता आयोग अपने दिनाक 29.08.2025 के अपने आदशे मेें इस माननीय अधिकरण द्वारा जारी निर्देशोों के उचित 
अनपुालन मेें निम््नलिखित विवरण प्रस््ततुत कर रहा ह:ै	

(1)	  प्रत््ययेक डिस््ककॉम के संबंध मेें 01.04.2024 तक उनके क्षेत्राधिकार के अतंर््गत विनियामक परिसपत्तियां: यह अनरुोध ह ैकि 01.04.2024 के केएसईबीएल के कुल  
परूा न किया गया राजस््व अतंराल 6645.30 करोड़ रु. ह।ै“

2)	 अन््य सभी राज््योों ने या तो वित्त वर््ष 2025-26 मेें प्रशलु््क वदृ्धि के माध््यम से या राज््य से बजटीय सहायता के माध््यम से 2023-24 के राजस््व अतंराल का 
परिसमापन कर दिया ह।ै 
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वित्त वर््ष 2022-23 तक जारी किए गए ट्रू -अप आदेशोों की स््थथिति

क्र. स.ं राज््य 
वित्त वर््ष 2021-22 
तक विनियामक 

परिसपंत्तियां

वित्त वर््ष 2022-23 के लिए 
ट्रू -अप मेें राजस््व (अंतर)/

अधिशेष 
वित्त वर््ष 2022-23 तक विनियामक परिसपंत्तियां

1 राजस््थथान 
क जेवीवीएनएल

(49,250)
(2,350)

(53,824)ख एवीवीएनएल (1,426)
ग जेडीवीवीएनएल (798)
2 ओडिशा 
क टीपीडब््ल्ययूओडीएल

शनू््य 

737 शनू््य 
सभी डिस््ककॉम के लिए अधिशषे ह ैवित्त वर््ष 23 के अतं मेें 1,980 

करोड़ रुपये ह,ै जिसे वित्त वर््ष 25 के एआरआर मेें हल किया गया ह।ै

ख टीपीएसओडीएल 54
ग टीपीएनओडीएल 136
घ टीपीसीओडीएल 171

3 छत्तीसगढ़ शनू््य
(877)

वित्त वर््ष 2024-25 के 
एआरआर मेें हल किया गया 

शनू््य 
वित्त वर््ष 23 तक संचयी राजस््व अतंर 3,556 करोड़ रुपये ह,ै जिसे 

वित्त वर््ष 25 के लिए एआरआर मेें हल किया गया ह।ै

4 गोवा शनू््य
(329)

( गोवा सरकार द्वारा वित्त पोषित 
बजटीय सहायता के माध््यम से)

शनू््य 

5 हिमाचल प्रदशे शनू््य 136

शनू््य 
वित्त वर््ष 23 तक संचयी राजस््व अधिशषे 144 करोड़ ह।ै जिसे वित्त 

वर््ष 2025-26 के लिए एआरआर मेें हल किया गया है

6 उत्तर प्रदशे 
क डीवीवीएनएल

शनू््य 

419 शनू््य 
वित्त वर््ष 2024-25 के एआरआर मेें 2,263 करोड़ रुपये के अधिशषे 

को हल किया गया ह।ै कोई विनियामक संपत्ति मजंरू नहीीं की गई 
क््योोंकि पिछले मामले न््ययायाधीन हैैं। 

ख एमवीवीएनएल 498
ग पीवीवीएनएल 784
घ पीयवुीवीएनएल 485
ड. केस््कको 77

च एनपीसीएल 951 (63)
शनू््य 

वित्त वर््ष 2024-25 के एआरआर मेें हल किया गया। पिछले अधिशषे 
से 10% की विनियामक छूट।

7 त्रिपरुा (55)
(205)

वित्त वर््ष 2024-25 के लिए 
एआरआर मेें हल किया गया

शनू््य 
वित्त वर््ष 2024-25 के एआरआर मेें 7.15% की प्रशलु््क वदृ्धि के 

माध््यम से 1,060 करोड़ रुपये के संचयी अतंराल को हल किया गया 
ह।ै

8 पश्चिम बंगाल (3,112)

(4,348)
734 करोड़ रु. वित्त वर््ष 2025-
26 के एआरआर मेें समायोजित 
किए गए, 54 करोड़ रु. रेलवे की 
बिक्री से वसलू किया जाना है

(3,559)
डब््ल्ययू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के 9वेें एम.वाई.टी. आदशे मेें 

समायोजित किया जाना ह।ै

9
दादरा और नगर हवेली 
और दमन और दीव

शनू््य 
(101)

वित्त वर््ष 2024-25 के 
एआरआर मेें हल किया गया ह।ै

शनू््य 

10 पडुुचरेी (433) (179)

(612)
विनियामक परिसपत्तियोों के अधिभार को 8% से बढ़़ाकर 10% और 
वित्त वर््ष 2024-25 के लिए 8% की प्रशलु््क वदृ्धि से रुपये (445) 

करोड़ का शदु्ध राजस््व अतंराल को छोड़ने के लिए। 
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1) 	 राजस््थथान, पश्चिम बंगाल और पडुुचरेी को छोड़कर वित्त वर््ष 2022-23 के अतं तक किसी भी राज््य मेें विनियामक संपत्ति नहीीं ह।ै राजस््थथान, पश्चिम बंगाल 
(डब््ल्ययूबीएसईडीसीएल) और पडुुचरेी के पास वित्त वर््ष 2022-23 के अतं मेें क्रमश: 53,824 करोड़ रुपये, 3,559 करोड़ रुपये और 612 करोड़ रु. की 
विनियामक संपत्तियां हैैं। 

वित्त वर््ष 2021-22 तक जारी किए गए ट्रू -अप आदेशोों की स््थथिति

क्र.सं. राज््य 
वित्त वर््ष 2020-21 तक 
विनियामक परिसपत्तियां

वित्त वर््ष 21-22 के लिए ट्रू -अप मेें 
राजस््व (अतंराल)/ अधिशषे 

वित्त वर््ष 2021-22 तक विनियामक 
परिसपत्तियां

1 तेलंगाना 

क टीजीएसपीडीसीएल

शनू््य 

(4856)
शनू््य 

डिस््ककॉम को वित्तीय सहायता प्रदान करने के 
लिए तेलंगाना सरकार से प्राप्त प्रतिबद्धता के 
मद्देनजर अतंराल को उपभोक्ताओ ंपर नहीीं 

लगाया गया। 
ख टीजीएनपीडीसीएल (1337)

2 चडंीगढ़ 259

(161)

वित्त वर््ष 2024-25 के एआरआर 
मेें हल किया गया 

शनू््य 

4 जम््ममू और काश््ममीर 

क जेपीडीसीएल शनू््य कोई अतंर नहीीं ह।ै
शनू््य 

डिस््ककॉम वित्त वर््ष 2021-22 से संबंधित किसी 
भी राजस््व घाटे/अतंराल का दावा करने के 

हकदार नहीीं होोंगे
ख केपीडीसीएल शनू््य कोई अतंर नहीीं ह।ै

वित्त वर््ष 2022-23 तक ट्रू  अप आदेश जारी करने वाले राज््य 

वित्त वर््ष 2021-22 तक ट्रू -अप आदेश जारी करने वाले राज््य 

1)	  वित्त वर््ष 2021-22 के अतं तक किसी भी राज््य की कोई विनियामक संपत्ति नहीीं है

2)	  वित्त वर््ष 2019-20, वित्त वर््ष 2020-21 और वित्त वर््ष 2021-22 के लिए जम््ममू और कश््ममीर ट्रू  अप ऑर््डर क्रमशः 24/02/2025 और 3/03/2025 को 
जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल के लिए जारी किए गए थे। इन वर्षषों के लिए कोई विनियामक संपत्ति नहीीं बनाई गई ह।ै आदशे से संगत उद्धरण इस प्रकार ह:ै

“18. उपर््ययुक्त को दखेते हुए, आयोग वित्त वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 2021-22 के लिए वास््तविक ट्रू -अप कार््य के दायरे को याचिकाकर््तता द्वारा वित्त वर््ष 2019-
20 से वित्त वर््ष 2021-22 के लिए प्रस््ततुत दस््ततावेजोों / ऑडिट किए गए खातोों के आधार पर प्रस््ततुत विद्युत खरीद लागत, ओ एडं एम लागत और राजस््व दावोों 
के समर््थन की सीमा तक सीमित करन का निर््णय लेता ह।ै 

19. आयोग ने राजस््व अतंर/अधिशषे की गणना नहीीं करन का निर््णय लिया ह ैक््योोंकि इसे अनमुोदित एआरआर परू््ववानमुान और ऑडिट किए गए खातोों मेें 
परिलक्षित वास््तविक के आधार पर गणना की जा सकती ह।ै इसके अलावा, याचिकाकर््तता ने याचिका मेें अनोुध किया कि वित्त वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 
2021-22 के लिए राजस््व अतंर / अधिशषे को केें द्र शासित प्रदशे सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया ह ैऔर सरकार ने ट्रू -अप के समय या भावी वर्षषों मेें वित्त 
वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 2021-22 के लिए राजस््व घाटे/अतंर का दावा करन का निर््णय लिया ह।ै 

20. आयोग ने दखेा कि याचिकाकर््तता ने अपनी याचिका मेें यह भी कहा कि याचिकाकर््तता इस याचिका के माध््यम से वित्त वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 2021-22 
के लिए राजस््व घाटे/अतंर की वसलूी के अपने दावे को जब््त कर लेता ह ैऔर याचिकाकर््तता भविष््य मेें वित्त वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 2021-22 के लिए किसी 
भी राजस््व घाटे/अतंर का दावा नहीीं करेगा। 
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21. उपरोक्त के मद्देनजर, आयोग याचिकाकर््तता द्वारा प्रस््ततुत वित्त वर््ष 2019-20, वित्त वर््ष 2020-21 और वित्त वर््ष 2021-22 के लिए विद्युत की खरीद, ओ.एडं 
एम लागत और राजस््व दावे का समर््थन करन का निर््णय लेता ह।ै याचिकाकर््तता वित्त वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 2021-22 से सबंंधित किसी भी राजस््व 
घाटे/अंतर का दावा करने का हकदार नहीीं होगा, जिसमेें भविष््य की अवधि के दौरान वित्त वर््ष 2019-20 से वित्त वर््ष 2021-22 के लिए आयकर दयेता 
शामिल ह।ै“

केवल वित्त वर््ष 2020-21 तक जारी किए गए ट्रू -अप आदेशोों की स््थथिति

क्र.स.ं राज््य 
वित्त वर््ष 2019-20 तक 

विनियामक परिसपंत्तियां
वित्त वर््ष 20-21 के लिए टू-अप 
मेें राजस््व (अंतराल)/ अधिशेष 

वित्त वर््ष 2020-21 तक 
विनियामक परिसपंत्तियां

1 आधं्र प्रदशे 
क एपीएसपीडीसीएल

शनू््य (1,417) शनू््यख एपीसीपीडीसीएल
ग एपीईपीडीसीएल

2 दिल््लली 

क
बीआरपीएल

(4,189) (637) (12,994)

ख बीवाईपीएल (3,111) 27 (8,419) 

ग टीपीपीडीएल (1,763) (423) (5,788)

3 अडंमान और निकोबार द्वीप समहू शनू््य
(510)

सरकार द्वारा बजटीय सहायता से परूा 
किया जाना ह।ै

शनू््य

1) 	दि ल््लली डिस््ककॉम के पास वित्त वर््ष 2020-21 तक 27,201 करोड़ रुपये की अतंिम विनियामक परिसपत्तियां हैैं, जो वित्त वर््ष 2019-20 तक 9,063 करोड़ रुपये 
थीीं। दिल््लली ने इन अतिरिक्त विनियामक परिसपत्तियोों के परिसमापन के लिए कोई रोडमपै निदान प्रदान नहीीं किया ह।ै इसक अलावा, वित्त वर््ष 2020-21 का 
ट्रु -अप ऑर््डर 19/07/2024 को जारी किया गया ह,ै यानी लगभग 3 साल की दरेी से, जिसने अतंिम उपभोक्ताओ ंपर कैरिंग लागत का बोझ बढ़़ा दिया ह।ै

वित्त वर््ष 2020-21 तक ट्रू  अप आदेश जारी करने वाले राज््य 
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परिशिष्ट-VI

ईधंन और विद्युत खरीद समायोजन अधिभार

क्र.सं. राज््य 
एफपीपीएएस तंत्र परिवर््तन की आवतृ्ति स््वत: आगे बढ़़ाना

विद्युत मतं्रालय नियमावली दिनांक 
29/12/2022 के अनुसार एफपीपीएएस फार््ममूला 

(हां/नहीीं) (मासिक/त्रैमासिक) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

1 आधं्र प्रदशे हां मासिक हां
हां 

(विद्युत मतं्रालय नियमावली का आशय परूा 
किया गया)

2 अरुणाचल प्रदशे हां मासिक हां हां
3 असम हां मासिक हां हां
4 बिहार हां मासिक हां हां
5 छत्तीसगढ हां मासिक हां हां
6 गजुरात हां मासिक हां हां
7 हरियाणा हां मासिक हां हां
8 हिमाचल प्रदशे हां मासिक हां हां
9 झारखडं हां मासिक हां हां

10 कर््ननाटक हां मासिक हां नहीीं
11 केरल हां मासिक हां नहीीं
12 मध््य प्रदशे हां मासिक हां नहीीं

13 महाराष्टट्र हां मासिक हां
हां 

(विद्युत मतं्रालय नियमावली का आशय परूा 
किया गया)

14 मघेालय हां मासिक हां हां 
15 नागालैैंड हां मासिक नहीीं नहीीं
16 ओडिशा हां मासिक नही नहीीं
17 पंजाब हां मासिक हां हां
18 राजस््थथान हां मासिक हां हां
19 सिक््ककिम हां मासिक हां हां
20 तमिलनाडु नही लाग ूनहीीं नही नही
21 तेलंगाना हां मासिक हां नही
22 त्रिपरुा हां त्रैमासिक हां नही

23 उत्तराखडं हां मासिक हां
हां 

(विद्युत मतं्रालय नियमावली का आशय परूा 
किया गया)

24 उत्तर प्रदशे हां मासिक हां
हां 

(विद्युत मतं्रालय नियमावली का आशय परूा 
किया गया)

25 पश्चिम बंगाल हां मासिक नही नही 
26 जम््ममू और काश््ममीर हां मासिक हां हां
27 लद्दाख हां मासिक हां हां
28 मणिपरु हां मासिक हां हां
29 मिजोरम हां मासिक हां हां
30 दिल््लली हां त्रैमासिक हां नहीीं 
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क्र.सं. राज््य 
एफपीपीएएस तंत्र परिवर््तन की आवतृ्ति स््वत: आगे बढ़़ाना

विद्युत मतं्रालय नियमावली दिनांक 
29/12/2022 के अनुसार एफपीपीएएस फार््ममूला 

(हां/नहीीं) (मासिक/त्रैमासिक) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)
31 गोवा हां मासिक हां हां

32
अडंमान तथा निकोबार 
द्वीप समहू 

हां मासिक हां हां

33 चडंीगढ़ हां मासिक हां हां

34
दादरा एवं नगर हवेली 
तथा दमन और दीव 

हां मासिक हां हां

35 लक्षदीप हां मासिक हां हां
36 पडुुचरेी हां मासिक हां हां

टिप््पणी :

1) 	 एफपीपीए का तंत्र: केवल तमिलनाडु  ने एफपीपीए के लिए कोई तंत्र अधिसचूित नहीीं किया ह ैऔर बाकी सभी राज््योों ने विद्युत खरीद लागत मेें परिवर््तन के 

प्रभाव से गजुरने के लिए एफपीपीए तंत्र निर््ददिष्ट किया ह।ै

2)	  एफपीपीए की आवतृ्ति: विद्युत मतं्रालय नियमावली के अनुसार, राज््योों को एफपीपीए को मासिक रूप से आगे बढ़़ाना ह,ै परंत ु2 राज््योों अर््थथात त्रिपुरा और 

दिल््लली ने एफपीपीएएस को आगे बढ़़ाने की तिमाही बारम््बबारता की अनमुति द ेदी ह।ै एफपीपीए की मासिक वसलूी एआरआर यानी विद्युत खरीद लागत मेें 

प्रमखु अनियंत्रित तत््व की समय पर वसलूी मेें योगदान दतेी ह।ै बेहतर राजस््व प्राप्ति डिस््ककॉम की वित्तपोषण लागत के बोझ को कम करती ह ैक््योोंकि वे मासिक 

आधार पर वदृ्धिशील विद्युत खरीद लागत की वसलूी कर सकते हैैं।

3) 	 एफपीपीएएस का स््वत: आगे बढ़ना: नागालैैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल मेें एफपीपीएएस की आगे बढ़ने की स््थथिति नहीीं ह।ै एफपीपीएएस के 

स््वत: आगे बढ़ने का प्रावधान डिस््ककॉम को प्रक्रिया मेें किसी भी विनियामक दरेी के बिना समय पर अतिरिक्त विद्युत खरीद लागत की वसलूी करने की अनमुति 

दतेा ह।ै

4) 	व िद्युत मंत्रालय की निमावली के साथ एफपीपीए वसलूी फार््ममूला का अनुरूपण: 10 राज््योों अर््थथात कर््ननाटक, केरल, मध््य प्रदशे, नागालैैंड, ओडिशा, 

तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपरुा, पश्चिम बंगाल और दिल््लली ने अपने एफपीपीए वसलूी फार््ममूल को विद्युत मतं्रालय के फार््ममूल के अनरुूप नहीीं किया ह।ै आधं्र प्रदशे, 

उत्तर प्रदशे, उत्तराखडं और महाराष्टट्र मेें थोड़़ा सा भिन््न फार््ममूला ह ैपरंत ुविद्युत मतं्रालय नियमावली का आशय परूा किया जाता ह।ै
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5) 	 महाराष्टट्र विद्युत विनियामक आयोग ने 22 नवंबर, 2023 के पत्र के माध््यम से विद्युत मतं्रालय से एमईआरसी प्रशलु््क विनियमोों मेें निर््धधारित फार््ममूल को विद्युत 

मतं्रालय नियमावली के अनपुालक के रूप मेें विचार काने का अनरुोध किया ह।ै फार््ममूला मासिक आधार पर ईधंन और विद्युत खरीद लागत की कीमत मेें अतंर 

की समय पर वसलूी की अनमुति दतेा ह।ै

6) 	 उत्तर प्रदशे विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर््ददिष्ट फार््ममूला, ईधंन और विद्युत खरीद लागत मेें वास््तविक परिवर््तन और एकत्र की गई राशि के बीच के अतंर की 

वसलूी की अनमुति दनेे वाले समायोजन कारक के अतंर के साथ, विद्युत मतं्रालय नियमावली मेें निर््धधारित फार््ममूल के लगभग समान ह।ै

7)	 उत्तराखडं विद्युत विनियामक आयोग ने दिनांक 15 जनवरी, 2025 के पत्र के माध््यम से विद्युत मतं्रालय को अवगत कराया कि यईूआरसी द्वारा प्रयकु्त फार््ममूला 

विद्युत मतं्रालय नियमावली मेें दिए गए फार््ममूल से लगभग समान ह,ै जिसमेें प्रमखु अपवाद यह ह ैकि वास््तविक बिक्री के स््थथान पर मानक बिक्री का उपयोग किया 

जाता ह।ै 
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परिशिष्ट-VII

उपभोक्ता अधिकार नियमावली: समय-सीमा और मुआवजा तंत्र

क्र. 
स.ं 

राज््य 

कनेक््शन जारी करना

नेट मीटरिंग कनेक््शन-
(नियमोों के अनुसार- 
15 दिनोों के भीतर*)

150 किलोवाट तक के 
पूर््व-निर््ददिष्ट कनेक््शन 

शुल््क
(हां/नहीीं)

समय-सीमाएँ
(विद्युत मंत्रालय के नियमोों 
के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, 

नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण-
15 दिन, पहाड़़ी क्षेत्र-30 दिन)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

1 आधं्र प्रदशे
मटै्रो- 3 दिन

नगरपालिका- 7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 100 रु.

15 दिनोों के भीतर
नहीीं 

(नोट 9 दखेेें)

2 अरुणाचल प्रदशे
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
दरूस््थ- 30 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 1,000 रु.

15 दिनोों के भीतर हां

3 असम

मटे्रो- 3 दिन
नगर पालिका- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
पहाड़़ी – 30 दिन

100 रु. प्रति सप्ताह विलंब 
अथवा उसक हिस््ससे के लिए 

14 दिनोों के भीतर हां

4 बिहार 30 दिन
 डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रु. 
7 दिनोों के भीतर हां

5 छत्तीसगढ
शहरी- 7 दिन (श्रेणी-क शहरोों 

सहित)
ग्रामीण- 10 दिन।

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 500/-रु. 22 दिनोों के भीतर हां

6 गजुरात
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 10 दिन

डिफ़़ॉल््ट के लिए प्रत््ययेक 
दिन के 50 रु. 15 दिनोों के भीतर हां

7 हरियाणा
मटे्रो - 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन

200 रुपये प्रति
दिन या उसका भाग 

10 दिनोों के भीतर हां

8 हिमाचल प्रदशे

महानगर- 3 दिन
नगरपालिका/शहरी -

7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन
पहाड़़ी – 30 दिन

एलटी- 200 रु. / -
दिन

11 केवी- 200 रु. /दिन
22 केवी- 200 रु. / दिन

33 केवी- 500 रु./
दिन

ईएचटी – 500 रु.
/दिन

15 दिनोों के भीतर हां
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क्र. 
स.ं 

राज््य 

कनेक््शन जारी करना

नेट मीटरिंग कनेक््शन-
(नियमोों के अनुसार- 
15 दिनोों के भीतर*)

150 किलोवाट तक के 
पूर््व-निर््ददिष्ट कनेक््शन 

शुल््क
(हां/नहीीं)

समय-सीमाएँ
(विद्युत मंत्रालय के नियमोों 
के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, 

नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण-
15 दिन, पहाड़़ी क्षेत्र-30 दिन)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

9 झारखडं
महानगरीय क्षेत्र- 3 दिन

अन््य नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन

एलटी- 50 रु./दिन
एचटी (11 केवी)-

100 रु. /दिन
एचटी (33 केवी)-

200 रुपये प्रतिदिन ।
 ईएचटी -500 रु. /दिन

30 दिनोों के भीतर हां

10 कर््ननाटक
मटे्रो - 7 दिन

नगर पालिका- 15 दिन
ग्रामीण - 30 दिन

प्रत््ययेक डिफ़़ॉल््ट के मामले 
मेें 1000 रु. 

15 दिनोों के भीतर हां

11 केरल
मटे्रो – 3 दिन

अन््य क्षेत्र - 7 दिन
कठिन क्षेत्र- 30 दिन

प्रत््ययेक दिन के लिए 50 
रुपये

14 दिनोों के भीतर हां

12 मध््य प्रदशे

महानगर-3 दिन
शहर - 5 दिन

अन््य नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन

एलटी 100 - रु. /सप्ताह या 
उसका भाग

एचटी या ईएचटी- 200/- 
रुपये प्रति सप्ताह या उसका 

कु छ हिस््ससा।

15 दिनोों के भीतर हां

13 महाराष्टट्र
महानगर- 3 दिन

नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन।
ग्रामीण- 15 दिन

50 रुपये प्रति सप्ताह या
उसका भाग

(अधिकतम दोगनुा शलु््क)
20 दिनोों के भीतर हां

14 मघेालय

एलटी कनेक््शन-
शहरी- 35 दिन
ग्रामीण- 42 दिन

एचटी कनेक््शन- 37 दिन

प्रत््ययेक दिन के लिए 50 
रुपये

15 दिनोों के भीतर हां

15 नागालैैंड

महानगर- 3 दिन
शहरी - 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
सुदरू - 30 दिन

प्रत््ययेक दिन के लिए 50 
रुपये

15 दिनोों के भीतर हां

16 ओडिशा 
मटे्रो- 3 दिन

नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन

धारा 43(3) 
के साथ पठित धारा 143 के 
अनुसार निर््णणायक अधिकारी 

द्वारा लिए गए निर््णय के 
अनुसार दडं 

17 दिनोों के भतीर हां
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क्र. 
स.ं 

राज््य 

कनेक््शन जारी करना

नेट मीटरिंग कनेक््शन-
(नियमोों के अनुसार- 
15 दिनोों के भीतर*)

150 किलोवाट तक के 
पूर््व-निर््ददिष्ट कनेक््शन 

शुल््क
(हां/नहीीं)

समय-सीमाएँ
(विद्युत मंत्रालय के नियमोों 
के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, 

नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण-
15 दिन, पहाड़़ी क्षेत्र-30 दिन)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

17 पंजाब
शहर - 3 दिन

नगरपालिका क्षेत्र- 7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन

डिफ़़ॉल््ट के बाद 200 रु./
दिन

15 दिनोों के भीतर हां

18 राजस््थथान

महानगर- 7 दिन
अन््य नगरपालिका क्षेत्र- 15 दिन 

और
ग्रामीण- 30 दिन

एलटी- 300 रुपये।
एचटी- 750 रु.

ईएचटी – 1500 रु.
15 दिनोों के भीतर नहीीं 

19 सिक््ककिम

महानगर- 3 दिन
नगर पालिका- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
पहाड़़ी क्षेत्र - 30 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 50 रु. 

15 दिनोों के भीतर हां

20 तमिलनाडु

एलटी- 7 दिनोों के भीतर
एचटी-60 दिन।

ईएचटी- 150 दिन

*एचटी और ईएचटी मेें नेटवर््क  
विस््ततार शामिल है

200 रुपये प्रतिदिन 
(अधिकतम 2000 रुपये 

तक)
30 दिनोों के भीतर हां

21 तेलंगाना 30 दिन 
डिफाल््ट के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 200 रुपये।
15 दिनोों के भीतर नहीीं 

22 त्रिपरुा 30 दिन 
500 रु. प्रत््ययेक अतिरिक्त 

दिन
17 दिनोों के भीतर नहीीं 

23 उत्तराखडं
महानगर- 3 दिन

नगर पालिका- 7 दिन
ग्रामीण- 15 दिन

एलटी- 
अधिकतम 500 रु. के 

अध््यधीन जमा राशि के प्रति 
1000 रु. पर 5 रु. 

एचटी- डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक 
दिन के लिए 500 रु. 

15 दिनोों के भीतर हां

24 उत्तर  प्रदशे 7 कार््य दिवस 50 रुपये प्रतिदिन 14 दिनोों के भीतर नहीीं 
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क्र. 
स.ं 

राज््य 

कनेक््शन जारी करना

नेट मीटरिंग कनेक््शन-
(नियमोों के अनुसार- 
15 दिनोों के भीतर*)

150 किलोवाट तक के 
पूर््व-निर््ददिष्ट कनेक््शन 

शुल््क
(हां/नहीीं)

समय-सीमाएँ
(विद्युत मंत्रालय के नियमोों 
के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, 

नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण-
15 दिन, पहाड़़ी क्षेत्र-30 दिन)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

25 पश्चिम बंगाल 30 दिनोों के भीतर 
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 500 रुपये
15 दिनोों के भीतर हां

26 जम््ममू और कश््ममीर 30 दिनोों के भीतर
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये
20 दिनोों के भीतर हां

27 लद्दाख 30 दिनोों के भीतर
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये
20 दिनोों के भीतर हां

28 मणिपरु
शहर और शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
सुदरू- 30 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 100 रुपये

शहरी - 25 दिनोों के 
भीतर

ग्रामीण - 30 दिनोों के 
भीतर

हां

29 मिजोरम
शहर और शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
दरूस््थ- 30 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 100 रुपये

शहरी - 25 दिनोों के 
भीतर

ग्रामीण - 30 दिनोों के 
भीतर

हां

30 दिल््‍लली

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन

(जहां मार््गगाधिकार अथवा सड़क 
काटने की अनमुति नहीीं ह)ै

डिफाल््ट के प्रत््ययेक दिन के 
लिए उपभोक्ता द्वारा जमा 
मांग प्रभारोों का 1.5%

15 दिनोों के भीतर हां

31 गोवा

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
द्वीप समहू- 30 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 15 दिनोों के भीतर
नहीीं 

(लंबाई के आधार पर)

32
अडंमान और निकोबार द्वीप 
समहू

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
द्वीप समहू- 30 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 15 दिनोों के भीतर
नहीीं 

(लंबाई के आधार पर)

33 चडंीगढ़

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
द्वीप समहू- 30 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 15 दिनोों के भीतर हां

34
दादरा और नगर हवेली तथा 
दमन और दीव

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
द्वीप समहू- 30 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 15 दिनोों के भीतर हां
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क्र. 
स.ं 

राज््य 

कनेक््शन जारी करना

नेट मीटरिंग कनेक््शन-
(नियमोों के अनुसार- 
15 दिनोों के भीतर*)

150 किलोवाट तक के 
पूर््व-निर््ददिष्ट कनेक््शन 

शुल््क
(हां/नहीीं)

समय-सीमाएँ
(विद्युत मंत्रालय के नियमोों 
के अनुसार-मेट्रो- 3 दिन, 

नगरपालिका-7 दिन, ग्रामीण-
15 दिन, पहाड़़ी क्षेत्र-30 दिन)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

35 लक्षद्वीप

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
द्वीप समहू- 30 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 15 दिनोों के भीतर नहीीं 

36 पडुुचरेी 

महानगर- 3 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
द्वीप समहू- 30 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 15 दिनोों के भीतर हां

* सौर पीवी का स््थथापना प्रमाण पत्र प्रस््ततुत करन से

टिप््पणी

कनेक््शन जारी करना

1) 	च ूकंि, अधिकांश कनेक््शन घरेलू प्रकृति के हैैं, इसलिए, यदि इन कनेक््शनोों की समय-सीमा विद्युत मतं्रालय नियमावली के अनुसार ह ैतो ऐसे राज््योों को अकं 
प्रदान किए गए हैैं।

2) 	 23 राज््योों अर््थथात आधं्र प्रदशे, अरुणाचल प्रदशे, छत्तीसगढ़, गजुरात, हरियाणा, झारखडं, केरल, मध््य प्रदशे, महाराष्टट्र, नागालैैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक््ककिम, 
मणिपरु, मिजोरम, उत्तराखडं, दिल््लली, गोवा, चडंीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पडुुचरेी, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप मेें 
विद्युत मतं्रालय नियमावली के अनुसार कनेक््शन जारी करने की समय-सीमा बनाई ह।ै तमिलनाडु और उत्तर प्रदशे मेें एलटी कनेक््शन के लिए 7 दिनोों की समय 
सीमा ह ैऔर इसलिए, अकं प्रदान किए गए हैैं।

3) 	 असम और राजस््थथान ने डिस््ककॉम को विद्युत मतं्रालय नियमावली द्वारा निर््धधारित समय-सीमा का पालन करने का निर्देश दिया ह।ै हालांकि डिस््ककॉम को निर्देश 
दिया गया ह ैकि यह डिस््ककॉम की वेबसाइटोों पर भी सार््वजनिक रूप से उपलब््ध होना चाहिए ताकि उपभोक्ताओ ंको इसकी जानकारी हो।

4) 	 6 राज््योों अर््थथात बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपरुा, जम््ममू और कश््ममीर और लद्दाख ने भौगोलिक स््थथिति को ध््ययान मेें न रखते हुए कनेक््शन जारी करने के 
लिए 30 दिनोों को परिभाषित किया ह।ै मघेालय ने शहरी क्षेत्ररों मेें भी कनेक््शन जारी करने के लिए 30 दिनोों से अधिक का समय निर््ददिष्ट किया ह।ै

5)	  केवल गोवा, चडंीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पडुुचरेी, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप ने डिस््ककॉम द्वारा कनेक््शन जारी 
करने की समय सीमा का पालन नहीीं करने की स््थथिति मेें मआुवजा निर््ददिष्ट नहीीं किया ह।ै
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नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करना

6) 	 26 राज््योों अर््थथात आधं्र प्रदशे, अरुणाचल प्रदशे, असम, बिहार, गजुरात, हरियाणा, कर््ननाटक, केरल, मध््य प्रदशे, मघेालय, नागालैैंड, पंजाब, राजस््थथान, सिक््ककिम, 
मध््य प्रदशे, तेलंगाना, उत्तराखडं, उत्तर प्रदशे, पश्चिम बंगाल, दिल््लली, गोवा, चडंीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, पडुुचरेी, अडंमान और 
निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप ने विद्युत मतं्रालय नियमावली के अनुसार अर््थथात 15 दिनोों के भीतर नेट मीटरिंग कनेक््शन जारी करने के प्रावधान को अपनाया 
ह।ै 

7) 	ह िमाचल प्रदशे मेें, एचपीईआरसी (नेट मीटरिंग के आधार पर रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इटंरैक््टटिव सिस््टम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 दिनांक 12 जनू 
2024 के अनुसार अर््थथात 15 दिनोों के भीतर, के अनुसार नेट मीटरिंग समय-सीमा अपनाई गई ह:ै

“विनियम 7(S) …बशर्ते कि समय समय पर यथा-संशोधित विद्युत (उपभोक्ताओ ंके अधिकार) नियमावली, 2020 के तहत निर््धधारित प्रमखु क्रियाकलापोों के 
लिए समय सीमा, यदि तालिका-3 और तालिका-4 मेें दिए गए अनसुार से कम ह,ै तो ऐसी कम समय सीमा इन विनियमोों के प्रयोजन के लिए लाग ूहोगी।” 

150 किलोवाट तक के पूर््व-निर््ददिष्ट कनेक््शन शुल््क

3) 	 आधं्र प्रदशे, राजस््थथान, तेलंगाना, उत्तर प्रदशे, लक्षद्वीप, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू, गोवा और त्रिपरुा को छोड़कर सभी राज््य/संघ राज््य क्षेत्र। यदि परू््व-
निर््ददिष्ट शलु््क लंबाई पर आधारित हैैं तो अकं नहीीं दिए गए हैैं।

4) 	 आधं्र प्रदशे ने एपीईआरसी (विद्युत लाइन अथवा विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिए खर्चचों की वसलूी और अनरुोध पर, विद्युत आपरू््तति के लिए लाइसेेंसधारी के 
दायित््व) 2025 का चौथा संशोधन प्रकाशित किया ह,ै जिसमेें अनबंुधित भार से जडु़़े कनेक््शन परू््व-निर््ददिष्ट हैैं, लेकिन ये विनियम 11 जुलाई 2025 को प्रकाशित 
किए गए हैैं, जो इस रिपोर््ट के लिए अतंिम तिथि के बाद के हैैं। रिपोर््ट के अगले संस््करण मेें संशोधन पर विचार किया जाएगा।
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परिशिष्ट-VIII

उपभोक्ता अधिकार नियम: समय-सीमा और मुआवजा तंत्र

क्र. स.ं राज््य 

मीटर का परीक्षण मीटर प्रतिस््थथापन

समय-सीमा
(विद्युत मंत्रालय के 
नियमोों के अनुसार-
(30 दिनोों के भीतर)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

समय सीमा
(विद्युत मंत्रालय नियमावली 

के अनुसार-
शहरी- 

24 घंटे भीतर
ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)

समय सीमा का अनुपालन न 
करने की स््थथिति मेें मुआवजा

1 आधं्र प्रदशे
शहर और कस््बबे- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
डिफाल््ट प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये
जले हुए मीटर- 7 दिनोों के 

भीतर
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रु.

2 अरुणाचल प्रदशे
शहरी- 5 दिन
ग्रामीण- 7 दिन
दरूस््थ- 12 दिन

अधिकतम के अधीन 
समयसीमा से अधिक दरेी 
के लिए प्रति दिन 50 रु.

शहरी, ग्रामीण और दरूस््थ 
उपभोक्ताओ ंके लिए 

क्रमशः 100, 120 और 
150 रुपये प्रति उपभोक्ता

शहरी- 5 दिन
ग्रामीण- 7 दिन
दरूस््थ- 12 दिन

निर््ददिष्ट अवधि के अधीन
इससे अधिक दरेी के लिए प्रति 

दिन 50 रु. 
अधिकतम
200 प्रति
उपभोक्ता

3 असम
शहरी- 4 दिन

ग्रामीण- 12 दिन।
दरेी या उसक हिस््ससे का 

50 रु. /सप्ताह
शहरी- 24 घटें के भीतर

ग्रामीण- 72 घटें के भीतर।

1. एलटी- विलंब के लिए 100 
रुपये प्रति सप्ताह, अधिकतम 
500 रुपये प्रति उपभोक्ता के 

अध््यधीन
2. एचटी-

दरेी के लिए 250 रुपये प्रति 
सप्ताह, अधिकतम 2500 

रुपये प्रति एचटी उपभोक्ता के 
अध््यधीन 

4 बिहार
कस््बबे और शहर- 7 दिन,

ग्रामीण- 15 दिन
100 रु./दिन

7 दिनोों के भीतर
(यदि डिस््ककॉम जिम््ममेदार ह)ै 

अन््यथा 14 दिन।
100 रु./दिन

5 छत्तीसगढ़ 
श्रेणी क शहर-4 दिन

शहरी- 7 दिन
ग्रामीण- 12 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रतिदिन के 
लिए 500/- रुपये

श्रेणी क शहर और शहरी-
24 घटें के भीतर।

ग्रामीण-
48 घटें के भीतर

बिलिंग चक्र

डिफ़़ॉल््ट के प्रतिदिन के लिए 
500/- रुपये
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क्र. स.ं राज््य 

मीटर का परीक्षण मीटर प्रतिस््थथापन

समय-सीमा
(विद्युत मंत्रालय के 
नियमोों के अनुसार-
(30 दिनोों के भीतर)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

समय सीमा
(विद्युत मंत्रालय नियमावली 

के अनुसार-
शहरी- 

24 घंटे भीतर
ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)

समय सीमा का अनुपालन न 
करने की स््थथिति मेें मुआवजा

6 गजुरात
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन

एलटी-. 25 रु /दिन- 
(अधिकतम
1500 रु.)

एचटी- 250/- रुपये 
प्रतिदिन- (अधिकतम

2500 रु.)

शहरी-
24 घटें के भीतर

ग्रामीण-
72 घटंोों के भीतर

एलटी- 25 रु./- (अधिकतम
1500 रु.)

एचटी- 250/- रुपये 
(अधिकतम)
2500 रु.)

7 हरियाणा 7 दिनोों के भीतर 

100 रुपये प्रति
दिन या उसक भाग के 

लिए 

जले हुए मीटर- 72 घटंोों के 
भीतर।

दोषपरू््ण मीटर- 7 दिनोों के भीतर

100 रु. प्रति
दिन या उसका भाग

8 हिमाचल प्रदशे
शहरी- 56 घटें

ग्रामीण- 120 घटें
रिमोट-160 घटें।

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन 
80/रु.- निर््ददिष्ट समय से 

परे 
सीमा

शहरी-
12 घटें के भीतर।

ग्रामीण-
24 घटें के भीतर

एलटी - प्रत््ययेक दिन के लिए 
150/- रुपये।

एचटी - डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक 
दिन के लिए 400/ रु.-

9 झारखडं
श्रेणी-I शहर- 4 दिन,

शहरी- 7 दिन
ग्रामीण- 12 दिन

50 रुपये प्रतिदिन
श्रेणी-I शहर- 3 दिन

शहरी- 5 दिन
ग्रामीण- 15 दिन।

50 रुपये प्रतिदिन

10 कर््ननाटक 7 दिनोों के भीतर 
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक मामले 

मेें 200 रु.

शहरी-
24 घटें के भीतर।

ग्रामीण-
72 घटें के भीतर

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक मामले मेें 
200 रु.

11 केरल
शिकायत प्राप्त होने के 5 

दिनोों के भीतर

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन 
के लिए 
25 रु.

दोषपरू््ण मीटर- 7 दिन

एलटी-. डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक 
दिन के लिए 25 रु

एचटी- डिफाल््ट के प्रत््ययेक दिन 
के लिए 50 रुपये।

12 मध््य प्रदशे 7 दिन 
प्रति सप्ताह 100 रुपये या 

उसका कु छ भाग।

शहरी-
24 घटें के भीतर

ग्रामीण-
72 घटंोों के भीतर।

प्रति सप्ताह 100 रुपये या 
उसका कु छ भाग।

13 महाराष्टट्र 30 दिन 

50 रुपये प्रति सप्ताह या
उसका भाग
(अधिकतम
250 रुपये)

बाद के बिलिंग चक्र के भीतर

50 रुपये प्रति सप्ताह या
उसका भाग
(अधिकतम
250 रुपये)
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क्र. स.ं राज््य 

मीटर का परीक्षण मीटर प्रतिस््थथापन

समय-सीमा
(विद्युत मंत्रालय के 
नियमोों के अनुसार-
(30 दिनोों के भीतर)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

समय सीमा
(विद्युत मंत्रालय नियमावली 

के अनुसार-
शहरी- 

24 घंटे भीतर
ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)

समय सीमा का अनुपालन न 
करने की स््थथिति मेें मुआवजा

14 मघेालय 30 दिन 
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन 

के लिए 
50 रु.

जला हुआ मीटर- 3 दिन
दोषपरू््ण मीटर- 15 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के लिए 
50 रु.

15 नागालैैंड
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
रिमोट- 20 दिन।

निर््ददिष्ट समय से अधिक 
दरेी के लिए 50/ रु. - प्रति 

दिन अधिकतम 200/ 
रु - प्रति उपभोक्ता के 

अध््यधीन 

एलटी उपभोक्ता-
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
दरूस््थ- 30 दिन
एचटी उपभोक्ता-

7 दिन

एलटी - निर््ददिष्ट समय से अधिक 
विलब के लिए 50/- रु. प्रति 

दिन। अधिकतम 200 रु./- प्रति 
उपभोक्ता

एचटी- निर््ददिष्ट समय से अधिक 
विलब के लिए 100/- रु. प्रति 
दिन। अधिकतम 2000 रु./- 

प्रति उपभोक्ता

16 ओडिशा 7 दिन 

धारा 43(3) के साथ 
पठित धारा 143 के 
अनुसार निर््णणायक 

अधिकारी द्वारा लिए गए 
निर््णय के अनुसार दडं 

30 दिनोों के भीतर 

धारा 43(3) के साथ पठित 
धारा 143 के अनुसार निर््णणायक 
अधिकारी द्वारा लिए गए निर््णय 

के अनुसार दडं 

17 पंजाब 3 दिन 200 रु./दिन
शहरी- 24 घटें के भीतर
ग्रामीण- 72 घटें के भीतर

जला हुआ मीटर- 300 रु./दिन
दोषपरू््ण मीटर- 200 रु./दिन

18 राजस््थथान 15 दिन 
एलटी- 200 रुपये।

एचटी- 500 रु.
ईएचटी – 1000 रु.

शहरी-
24 घटें के भीतर

ग्रामीण-
72 घटें के भीतर

डिफ़़ॉल््ट के 2 महीने के बाद 
कुल  बिल पर 5% की छूट

19 सिक््ककिम
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन 

के लिए 50 रुपये
जले हुए मीटर- 7 दिन

डिफ़़ॉल््ट के प्रत््ययेक दिन के लिए 
50 रुपये

20 तमिलनाडु 30 दिन उपलब््ध नहीीं 7 दिनोों के भीतर 
200 रु. /दिन

(अधिकतम 2000 रुपये)

21 तेलंगाना
शहर और कस््बबे- 7 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 200 रुपये।

जले हुए मीटर- 7 दिनोों के 
भीतर

दोषपरू््ण मीटर- 15 दिनोों के 
भीतर

चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 
200 रुपये।
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क्र. स.ं राज््य 

मीटर का परीक्षण मीटर प्रतिस््थथापन

समय-सीमा
(विद्युत मंत्रालय के 
नियमोों के अनुसार-
(30 दिनोों के भीतर)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

समय सीमा
(विद्युत मंत्रालय नियमावली 

के अनुसार-
शहरी- 

24 घंटे भीतर
ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)

समय सीमा का अनुपालन न 
करने की स््थथिति मेें मुआवजा

22 त्रिपरुा
श्रेणी-I शहर- 4 दिन

शहरी- 7 दिन
ग्रामीण- 12 दिन

कोई मआुवजा नहीीं 
शहर: 3 दिन
शहरी: 5 दिन

ग्रामीण: 15 दिन
कोई मआुवजा नहीीं

23 उत्तराखडं 30 दिन 
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 50 रुपये
जला हुआ मीटर- 3 दिन
दोषपरू््ण मीटर- 15 दिन

चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 
100 रुपये

24 उत्तर  प्रदशे 15 दिन 200 रु./दिन
जला हुआ मीटर- 3 दिन
दोषपरू््ण मीटर- 15 दिन

50 रु./दिन

25 पश्चिम बंगाल
शहरी- 3 दिन
ग्रामीण- 7 दिन

चकू के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 500 रुपये

शहरी-
24 घटें के भीतर

ग्रामीण-
48 घटें के भीतर

चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 
500 रुपये

26 जम््ममू और कश््ममीर 30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 50 रुपये 15 दिनोों के भीतर 
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

50 रुपये

27 लद्दाख 30 दिनोों के भीतर 
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 50 रुपये
15 दिनोों के भीतर

चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 
50 रुपये

28 मणिपरु

श्रेणी I शहर- 4 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 12 दिन।
दरूस््थ - 20 दिन

चकू के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 50 रुपये

श्रेणी I शहर- 3 दिन
शहरी- 5 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
दरूस््थ - 20 दिन

चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 
50 रुपये

29 मिजोरम

श्रेणी I शहर- 4 दिन
शहरी- 7 दिन

ग्रामीण- 12 दिन
रिमोट - 20 दिन

चकू के प्रत््ययेक दिन के 
लिए 50 रुपये

श्रेणी I शहर- 3 दिन
शहरी- 5 दिन

ग्रामीण- 15 दिन
दरूस््थ - 20 दिन

चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 
50 रुपये

30 दिल््‍लली 15 दिनोों के भीतर कोई मआुवजा नहीीं 3 दिनोों के भीतर 
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

50 रुपये

31 गोवा 30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये 15 दिनोों के भीतर 
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रुपये
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क्र. स.ं राज््य 

मीटर का परीक्षण मीटर प्रतिस््थथापन

समय-सीमा
(विद्युत मंत्रालय के 
नियमोों के अनुसार-
(30 दिनोों के भीतर)

समय सीमा का 
अनुपालन न करने की 
स््थथिति मेें मुआवजा

समय सीमा
(विद्युत मंत्रालय नियमावली 

के अनुसार-
शहरी- 

24 घंटे भीतर
ग्रामीण- 72 घंटे के भीतर)

समय सीमा का अनुपालन न 
करने की स््थथिति मेें मुआवजा

32
अडंमान और निकोबार 
द्वीप समहू

30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये 15 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रुपये

33 चडंीगढ़ 30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये 15 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रुपये

34
दादरा और नगर हवेली 
एवं दमन और दीव

30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये 15 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रुपये

35 लक्षद्वीप 30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये 15 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रुपये

36 पडुुचरेि 30 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के 

लिए 100 रुपये 15 दिनोों के भीतर
चकू के प्रत््ययेक दिन के लिए 

100 रुपये

टिप््पणी 

मीटर का परीक्षण

1) 	सभ ी राज््योों ने विद्युत मतं्रालय नियमावली के अनुसार मीटरोों के परीक्षण के प्रावधान को अपनाया ह।ै

2) 	दि ल््लली, तमिलनाडु और त्रिपरुा को छोड़कर सभी राज््योों ने मीटरोों के परीक्षण के अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजे को जोड़़ा ह।ै तमिलनाडु के लिए आकंड़़े 
उपलब््ध नहीीं ह।ै

मीटर प्रतिस््थथापन

3) 	क वल 9 राज््योों अर््थथात पंजाब, राजस््थथान, मध््य प्रदशे, गजुरात, कर््ननाटक, असम, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदशे और पश्चिम बंगाल ने विद्युत मतं्रालय नियमावली के 
अनुसार मीर के प्रतिस््थथान के प्रावधान को अपनाया ह ैह।ै

4) 	त्रि परुा को छोड़कर सभी राज््योों ने मीटरोों के प्रतिस््थथापन के अनपुालन न करने की स््थथिति मेें मआुवजे को जोड़़ा ह।ै

5) 	 अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप के द्वीप संघ राज््य क्षेत्ररों के लिए मीटर प्रतिस््थथापन भौगोलिक बाधाओ ंके कारण 72 घटें के भीतर संभव नहीीं ह ै
और 16 सितंबर 2025 के विद्युत मतं्रालय के एमओएम के अनुसार इन दोनोों संघ राज््य क्षेत्ररों को इस मापदडं के लिए अकं दिए गए हैैं।
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APPENDIX-IX 

QUALITY OF POWER SUPPLY 

Sr. 
No. States 

Methodology 
of Reliability 
Indices (RI) 

defined in the 
Regulations 

RI Targets specified for  
FY 2025-26 

Compensation-  
non-compliance of  

RI targets  

(Yes/No) (Yes/No) (Yes/No) 

1 Andhra 
Pradesh 

Yes 
SAIFI and 

SAIDI 

EHT- 
SAIFI- 24 nos/annum/ consumer 
SAIDI- 10 hrs/annum/ consumer 

33 kV- 
SAIFI- 72 nos/annum/ consumer 
SAIDI- 20 hrs/annum/ consumer 

11 kV- 
SAIFI- 144 nos/ annum/ consumer 
SAIDI- 40 nos/annum/ consumer 

 
Sustained Interruptions- longer 

than 5 mins 

EHT- 
SAIFI- Rs. 100/violation 

SAIDI- Rs. 100/hr 
 

33 kV- 
SAIFI- Rs. 100/violation 

SAIDI- Rs. 100/hr 
 

11 kV- 
SAIFI- Rs. 25/violation 

SAIDI- Rs. 25/hr 
 

2 Arunachal 
Pradesh 

Yes 
SAIFI, SAIDI, 
CAIDI and 

MAIFI 

No No 

3 Assam 
Yes 

SAIFI and 
SAIDI 

No No 

4 Bihar 
Yes 

SAIFI, SAIDI 
and MAIFI 

No No 

5 Chhattisgarh 
Yes 

SAIFI and 
SAIDI 

SAIDI (April to June)- 
Cities- 6 hours/ month 
Urban- 15 hrs/ month 
Rural- 20 hrs/ month 

 
SAIFI (April to June)- 

Cities- 15 int/ consumer 
Urban- 30 int/ consumer 
Rural- 35 int/ consumer 

 
Sustained Interruptions- longer 

than 5 mins 

SAIFI- Rs. 500/- per 
consumer 

for each no of default 
 

SAIDI- Rs. 500/- per 
consumer 

for each day of 
interruptions 

परिशिष्ट-IX

विद्युत आपूर््तति की गुणवत्ता

क्र. 
स.ं 

राज््य 
विनियमोों मेें परिभाषित 

विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता 

सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य
आरआई लक्षष्ययों का अनुपालन नहीीं 

करने की स््थथिति मेें मुआवजा
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

1 आधं्र प्रदशे
हां

सैफी और सैदी 

ईएचटी-
सैफी- 24 संख््यया/वर््ष/ उपभोक्ता

सैदी- 10 घटें/वर््ष/ उपभोक्ता
33 केवी-

सैफी- 72 संख््यया/वर््ष/ उपभोक्ता
सैदी- 20 घटें/वर््ष/ उपभोक्ता

11 केवी-
सैफी- 144 संख््यया/वर््ष/ उपभोक्ता
सैदी- 40 संख््यया/वर््ष/ उपभोक्ता

लगातार रुकावटेें- 5 मिनट से अधिक।

ईएचटी-
सैफी- 100 रु. /उल््ललंघन

सैदी - 100 रुपये प्रति घटंा।
33 केवी-

सैफी - 100 रुपये प्रति उल््ललंघन।
सैदी – 100 रु. प्रति घटंा

11 केवी-
सैफी – 25 रुपये प्रति उल््ललंघन

सैदी - 25 रुपये प्रति घटंा 

2 अरुणाचल प्रदशे
हां

सैफी, सैदी, कैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

3 असम
हां

सैफी और सैदी
नहीीं नहीीं

4 बिहार 
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

5 छत्तीसगढ
हां

सैफी और सैदी 

सैदी (अप्रैल से जनू) -
शहर- 6 घटें/ महीना

शहरी- 15 घटें/ महीना
ग्रामीण- 20 घटें/महीना
सैदी (अप्रैल से जनू) 

शहर- 15 आईएनटी/ उपभोक्ता
शहरी- 30 इटं/उपभोक्ता

ग्रामीण- 35 आईएनटी/ उपभोक्ता
निरंतर रुकावट- 5 मिनट से अधिक समय 

तक

सैफी- 500 रु. /- प्रति उपभोक्ता
प्रत््ययेक चकू के लिए

सैदी- 500 रु./- प्रति उपभोक्ता
बाधाओ ंके प्रत््ययेक दिन के लिए
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
विनियमोों मेें परिभाषित 

विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता 

सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य
आरआई लक्षष्ययों का अनुपालन नहीीं 

करने की स््थथिति मेें मुआवजा
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

6 गजुरात
हां

सैफी, सैदी, कैदी और मफैी 
नहीीं 

हां
उपभोक्ता को एक दिन मेें 2 से अधिक 
बार बाधा: एलटी कनेक््शन के लिए 
अधिकतम 500 रुपये के अध््यधीन 

प्रत््ययेक बाधा के लिए 25/- रुपये और 
एचटी कनेक््शन के लिए अधिकतम 

1000/- रुपये के अध््यधीन प्रत््ययेक बाधा 
के लिए 50/- रुपये 

7 हरियाणा 
हां

सैफी और सैदी

सैदी-
600 मिनट/ग्राहक

सैफी-
15 व््यवधान / ग्राहक

निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय

हां
(धारा 24 या अधिनियम की किसी 

अन््य धारा के तहत कार््यवाही)

8 हिमाचल प्रदशे 
हां

सैफी, सैदी, कैफी और कैदी 
नहीीं नहीीं 

9 झारखडं 
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं 

10 कर््ननाटक 
हां

सैफी और सैदी 

सैदी- शहरी- 90 मिनट/ महीना
एनजेवाई फीडर््स- 120 मिनट/ माह

ग्रामीण- 180 मिनट/माह
सैफी-

शहरी (एनजेवाई सहित)- 2 रुकावटेें / दिन
ग्रामीण- 3 व््यवधान/दिन।

निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय

सैदी के लिए-
शहरी- प्रत््ययेक चकू के लिए 50 रुपये।
ग्रामीण- प्रत््ययेक चकू के लिए 25 रु. 

सैफी के लिए-
प्रत््ययेक चकू के लिए 50 रुपये
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
विनियमोों मेें परिभाषित 

विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता 

सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य
आरआई लक्षष्ययों का अनुपालन नहीीं 

करने की स््थथिति मेें मुआवजा
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

11 केरल 
हां

सैफी, सैदी, कैफी, कैदी और मफैी
नहीीं नहीीं 

12 मध््य प्रदशे 
हां 

सैफी और सैदी

सैदी-
80 घटें/वर््ष/उपभोक्ता

सैफी-
100 रुकावट/वर््ष/उपभोक्ता

निरंतर रुकावट- 5 मिनट से अधिक समय 
तक

हां
(अधिनियम की धारा 142 के तहत 

कार््यवाही)

13 महाराष्टट्र 
हां

सैफी, सैदी और कैदी
नहीीं नहीीं 

14 मघेालय 
हां

सैफी, सैदी और मफैी 
नहीीं नहीीं 

15 नागालैैंड 
हां

कैफी और कैदी 
नहीीं नहीीं 

16 ओडिशा 
हां

सैफी, सैदी और मफैी 
नहीीं नहीीं 

17 पंजाब
हां

सैफी और सैदी 

सैदी-
शहरी- 600 मिनट / ग्राहक
ग्रामीण- 900 मिनट / ग्राहक

सैफी -
शहरी- 15 प्रति ग्राहक

ग्रामीण- 25 आईएनटी/ग्राहक
निरंतर रुकावट- 3 मिनट से अधिक समय

सैदी के लिए-
निर््ददिष्ट सीमा से अधिक 5 पैसा/मिनट/

केडब््ल्ययू या केवीए
(एक उपभोक्ता के लिए)

सैफी के लिए-
निर््ददिष्ट सीमा से अधिक 50 रु. प्रति 

रुकावट
(एक उपभोक्ता के लिए)

18 राजस््थथान
हां

सैफी और सैदी

सैदी -
30 घटें/उपभोक्ता/6 महीने

सैफी-
20 रुकावट/उपभोक्ता/6 महीने

लगातार रुकावटेें- 10 मिनट से अधिक

हां
0.5 करोड़ रु. प्रत््ययेक सैफी के लिए और 
सैदी (त्रैमासिक) को बेेंचमार््क  मेें प्रत््ययेक 

चकू के लिए जमा किया जाना है
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
विनियमोों मेें परिभाषित 

विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता 

सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य
आरआई लक्षष्ययों का अनुपालन नहीीं 

करने की स््थथिति मेें मुआवजा
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

19 सिक््ककिम
हां

सैफी, सैदी, मफैी, कैफी और कैदी 
नहीीं नहीीं 

20 तमिलनाडु
हां

सैफी और सैदी 

सैदी-
शहरी- 600 मिनट / ग्राहक
ग्रामीण- 1200 मिनट/ग्राहक

सैफी-
शहरी- 15 इटं /ग्राहक
ग्रामीण- 25 इटं/ग्राहक

निरंतर रुकावट- 5 मिनट से अधिक समय 
तक

सैदी के लिए-
5 पैसे/ मिनट/ प्रति उपभोक्ता

सैफी के लिए-
प्रति उपभोक्ता 50 पैसे/ रुकावट

21 तेलंगाना
हां

सैफी, सैदी और मफैी 
नहीीं नहीीं

22 त्रिपरुा
हां

सैफी और सैदी

सैदी-
600 मिनट/ग्राहक

सैफी-
15 इटं/ ग्राहक।

निरंतर रुकावट- 3 मिनट से  
अधिक समय

सैदी-
5 पैसे/मिनट/किलोवाट अनबंुध मांग

सैफी-
50 रु./ रुकावट

23 उत्तराखडं
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

24 उत्तर  प्रदशे
हां

सैफी, सैदी और मफैी 
नहीीं नहीीं
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
विनियमोों मेें परिभाषित 

विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता 

सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य
आरआई लक्षष्ययों का अनुपालन नहीीं 

करने की स््थथिति मेें मुआवजा
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

25 पश्चिम बंगाल

हां 
विद्युत आपरू््तति की विश्वसनीयता = 
[100 – {बी/(ए+बी)}X100]

ए = इनपुट
बी = रुकावटोों के कारण नुकसान

लक्षष्य विश्वसनीयता -
डब््ल्ययूबीएसईडीसीएल: 95%

डीवीसी: 98%
सीईएससी: 98%

नहीीं

26 जम््ममू और कश््ममीर
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

27 लद्दाख
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

28 मणिपरु
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

29 मिजोरम
हां

सैफी, सैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

30 दिल््‍लली
हां

सैफी, सैदी और कैदी 
नहीीं नहीीं

31 गोवा
हां

सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मफैी 
नहीीं नहीीं

32
अडंमान और 
निकोबार द्वीप समहू

हां
सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मफैी

नहीीं नहीीं

33 चडंीगढ़
हां

सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मफैी
नहीीं नहीीं
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क्र. 
स.ं 

राज््य 
विनियमोों मेें परिभाषित 

विश्वसनीयता सचूकांकोों की पद्धति
वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता 

सचूकांकोों के लिए निर््ददिष्ट लक्षष्य
आरआई लक्षष्ययों का अनुपालन नहीीं 

करने की स््थथिति मेें मुआवजा
(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

34
दादरा और नगर 
हवेली

हां
सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मफैी

नहीीं नहीीं

35 लक्षद्वीप
हां

सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

36 पडुुचरेी
हां

सैफी, सैदी,कैफी,कैदी और मफैी
नहीीं नहीीं

• 	 सैदी (सिस््टम एवरेज इटंरप््शन ड्यूरेशन इडेंक््स) का अर््थ ह ैरिपोर््टििंग अवधि के दौरान प्रति उपभोक्ता होने वाले निरंतर व््यवधानोों की औसत अवधि।

• 	 सैफी (सिस््टम औसत रुकावट आवतृ्ति सचूकांक) का अर््थ ह ैरिपोर््टििंग अवधि के दौरान होने वाले प्रति उपभोक्ता निरंतर रुकावटोों की औसत बारम््बबारता।

• 	 मैफी (क्षणिक औसत आवतृ्ति रुकावट आवतृ्ति सचूकांक) का अर््थ ह ैरिपोर््टििंग अवधि के दौरान होने वाले प्रति उपभोक्ता क्षणिक रुकावटोों की औसत 
संख््यया।

• 	 कैदी (ग्राहक औसत व््यवधान अवधि सचूकांक) का अर््थ है जो लोग रिपोर््टििंग अवधि के दौरान व््यवधानोों का अनुभव करते हैैं उनके लिए निरंतर व््यवधानोों 
की औसत व््यवधान अवधि।

• 	 कैफी (ग्राहक औसत रुकावट आवतृ्ति सचूकांक) का अर््थ ह ैरिपोर््टििंग अवधि के दौरान रुकावटोों का अनुभव करने वालोों के लिए निरंतर रुकावटोों की औसत 
रुकावट आवतृ्ति।

नोट्स

1)	वि द्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (x), धारा 50, धारा 57 और धारा 86 (1) (i) एसईआरसी को वितरण लाइसेेंसधारी के दायित््वोों और वितरण 
लाइसेेंसधारियोों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओ ंके सेट को तैयार करने का कार््य सौौंपती ह ैताकि वे उपभोक्ताओ ंको कु शल, लागत प्रभावी और उपभोक्ता 
अनुकल सेवाए ंप्रदान कर सकेें । 
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2) 	 विश्वसनीयता सचूकांकोों का लक्षित स््तर- नियामक ढांच ेके अनुसार, डिस््ककॉम को विश्वसनीयता सचूकांकोों से संबंधित डेटा एसईआरसी को प्रस््ततुत करना 
आवश््यक ह।ै इस प्रकार, डिस््ककॉम के निष््पपादन का मलू््ययाांकन विश्वसनीयता सचूकांकोों के संदर््भ मेें एसईआरसी द्वारा किया गया ह।ै हालांकि, इसे और भी बेहतर 
बनाने के लिए, कु छ राज््योों ने डिस््ककॉम के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों के लक्षित स््तरोों को तैयार किया ह,ै जिसमेें डिस््ककॉम को बेहतर तरीके से निष््पपादन करने 
के लिए बाध््य किया गया ह।ै कुल  10 राज््योों अर््थथात आधं्र प्रदशे, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर््ननाटक, मध््य प्रदशे, पंजाब, राजस््थथान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और 
त्रिपरुा ने वित्त वर््ष 2025-26 के लिए विश्वसनीयता सचूकांकोों का लक्षित स््तर निर््ददिष्ट किया ह।ै

3) 	 राज््योों के बीच निरंतर रुकावटोों के लिए कोई मानक नहीीं ह।ै 2 राज््योों यानी हरियाणा और कर््ननाटक ने निरंतर रुकावटोों को 3 मिनट से अधिक रुकावटोों के रूप मेें 
माना ह।ै 4 राज््योों अर््थथात तमिलनाडु, मध््य प्रदशे, आधं्र प्रदशे और छत्तीसगढ़ ने निरंतर रुकावटोों को 5 मिनट से अधिक के रुकावटोों के रूप मेें माना ह।ै जबकि 
राजस््थथान ने निरंतर रुकावटोों को 10 मिनट से अधिक रुकावटोों के रूप मेें माना ह।ै

4) 	 गोवा, पडुुचरेी और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए व््यवसाय योजना आदशे क्रमशः 27/08/2025, 18/08/2025 और 2/09/2025 
को जारी किए गए हैैं। इन व््ययावसायिक योजना आदशेोों मेें विश्वसनीयता सचूकांक लक्षष्य हैैं लेकिन उन््हेें इस रिपोर््ट का हिस््ससा नहीीं माना गया ह ैक््योोंकि उन््हेें 
30/06/2025 की बढ़़ाई गई अतंिम जारीख से आगे जारी किया गया ह।ै
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परिशिष्ट-X

खुली पहंुच – अधिभारोों मेें प्रगामी रूप से कमी 
(अतिरिक्त अधिभार और क्रॉस-सब््ससिडी अधिभार)

क्र. 
सं.

राज््य 
क्रॉस-सब््ससिडी अधिभार
(33 केवी औद्योगिक)

अतिरिक्त अधिभार एएस और सीएसएस * का योग
पिछले 5 वर्षषों मेें 
उत्तरोतर कमी

(हां/नहीीं)

1 आधं्र प्रदशे
वित्त वर््ष 2021: रुपये 1.48/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रु. 1.50/केडब््ल्ययूएच
नोट 1 दखेेें

वित्त वर््ष 2021: रुपये 1.48/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.50/केडब््ल्ययूएच

नहीीं 

2 अरुणाचल प्रदशे एन.ए. एन.ए. एन.ए. नहीीं 

3 असम
वित्त वर््ष 21: रुपये 0.50/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रु. 1.74/केडब््ल्ययूएच
एन.ए.

वित्त वर््ष 21: रु. 0.50/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रुपये 1.74/ केडब््ल्ययूएच

नहीीं

4 बिहार
वित्त वर््ष 21: रु. 1.80/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.86/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रुपये 0.00/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: नोट 2 दखेेें

वित्त वर््ष 21: रु. 1.80/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रुपये 1.86/ केडब््ल्ययूएच

नहीीं

5 छत्तीसगढ
वित्त वर््ष 20: रु. 1.38/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 0.92/केडब््ल्ययूएच

एन.ए.
वित्त वर््ष 20: रुपये 1.38/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 25: रु. 0.92/केडब््ल्ययूएच
हां

6 गजुरात
वित्त वर््ष 21: रु. 1.41/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.29/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 0.50/केडब््ल्ययूएच (अप्रैल-सितंबर)
वित्त वर््ष 26: रु. 0.82/केडब््ल्ययूएच (अप्रैल-सितंबर)

वित्त वर््ष 21: रुपये 1.91/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 2.11/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

7 हरियाणा
वित्त वर््ष 21: रु. 0.62/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.41/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 1.01/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.15/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रुपये 1.63/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 2.56/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

8 हिमाचल प्रदशे
वित्त वर््ष 21: रु. 0.45/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 0.48/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 0.60/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रु. 0.67 / केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 2021: रुपये 1.05/ केडब््ल्ययूएच 

वित्त वर््ष 26: रु. 1.15/केडब््ल्ययूएच
नहीीं

9 झारखडं
वित्त वर््ष 21: रु. 1.41/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.75/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 2021: रुपये 1.41/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.75 / केडब््ल्ययूएच

नहीीं

10 कर््ननाटक
वित्त वर््ष 21: रु. 1.79/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.87/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रु. 0.80/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच (आवश््यक 

विवरण के साथ डिस््ककॉम फ़़ाइल याचिका तक नहीीं 
लगाया जाना ह)ै

वित्त वर््ष 21: रुपये 2.59/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.87/केडब््ल्ययूएच

हां

11 केरल
वित्त वर््ष 19: 1.40 रुपये / केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रुपये 1.58/ केडब््ल्ययूएच

एन.ए.
वित्त वर््ष 19: रु. 1.40/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 1.58/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

12 मध््य प्रदशे
वित्त वर््ष 21: रुपये 1.49/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रु. 1.43/केडब््ल्ययूएच 
वित्त वर््ष 21: रु. 0.67 / केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.24/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 2.16/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 2.67/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

13 महाराष्टट्र
वित्त वर््ष 21: रुपये 1.71/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रु. 1.82/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 1.31/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 0.00/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 3.02 / केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.82/केडब््ल्ययूएच

हां

14 मघेालय
वित्त वर््ष 21: रुपये 1.85/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 2.03 / केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: एन.ए.
वित्त वर््ष 26: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रु. 1.85 / केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रुपये 2.03/किलोवाट

नहीीं

15 नागालैैंड एन.ए. एन.ए. एन.ए. नहीीं

16 उड़़ीसा
वित्त वर््ष 21: रु. 0.57-1.33 / 

केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 0.02-1.19/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रुपये 0.00/किलोवाट
वित्त वर््ष 26: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रुपये 0.57-1.33/ 
केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रु. 0.02-1.19/केडब््ल्ययूएच
हां

17 पंजाब
वित्त वर््ष 21: रु. 0.72/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 0.57/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 21: रु. 1.15/केडब््ल्ययूएच (अप्रैल-सितंबर)
वित्त वर््ष 26: रु. 0.83/केडब््ल्ययूएच (अप्रैल-सितंबर)

वित्त वर््ष 21: रुपये 1.87/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 1.40/केडब््ल्ययूएच

हां

18 राजस््थथान
वित्त वर््ष 22: रु. 1.88/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 25: रुपये 1.59/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 22: रु. 0.97/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 0.53/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 22: रुपये 2.85/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 2.12/केडब््ल्ययूएच

हां

19 सिक््ककिम
वित्त वर््ष 21: एन.ए. 

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.86/किलोवाट
एन.ए. 

वित्त वर््ष 21: एन.ए. 
वित्त वर््ष 26: रु. 1.86/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

20 तमिलनाडु
वित्त वर््ष 18: रु. 1.67/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 24: रुपये 1.86/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 18: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 24: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 18: रुपये 1.67/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 24: रु. 1.86/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

21 तेलंगाना
वित्त वर््ष 19: रुपये 1.44-1.46/ 

केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 24: रु. 1.71-1.79/केडब््ल्ययूएच 

वित्त वर््ष 19: रु. 0.52/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 24: रुपये 0.39/ केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 19: रु. 1.96-1.98 / केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 24: रु. 2.10-2.18/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

22 त्रिपरुा
वित्त वर््ष 21: रुपये 1.84/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 2.07 / केडब््ल्ययूएच 

एन.ए. 
वित्त वर््ष 21: रु. 1.84/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 25: रुपये 2.07/ केडब््ल्ययूएच
नहीीं



परिशिष्ट: राज््योों और सघं क्षेत्ररों के रेटिंग विनियामक निष््पपादन की रिपोर््ट 
अंतिम तिथि: 31 मार््च, 2025 (पूर््णाांक), बढ़़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

142  |  राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025

क्र. 
सं.

राज््य 
क्रॉस-सब््ससिडी अधिभार
(33 केवी औद्योगिक)

अतिरिक्त अधिभार एएस और सीएसएस * का योग
पिछले 5 वर्षषों मेें 
उत्तरोतर कमी

(हां/नहीीं)

23 उत्तराखडं
वित्त वर््ष 21: रु. 0.53/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रु. 0.58/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रुपये 1.13/ केडब््ल्ययूएच (अप्रैल-
सितंबर)

वित्त वर््ष 26: रु. 1.14/केडब््ल्ययूएच (अप्रैल-सितंबर)

वित्त वर््ष 21: रु. 1.66/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 2026: रुपये 1.72/ केडब््ल्ययूएच

नहीीं

24 उत्तर  प्रदशे
वित्त वर््ष 21: रु. 1.56/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 0.49/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 21: रुपये 1.56/किलोवाट
वित्त वर््ष 25: रु. 0.49/केडब््ल्ययूएच

हां

25 पश्चिम बंगाल
वित्त वर््ष 24: रु. 0.94/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 26: रुपये 1.46/ केडब््ल्ययूएच
नोट 3 दखेेें

वित्त वर््ष 24: रु. 0.94/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 26: रुपये 1.46/ केडब््ल्ययूएच

नहीीं

26 जम््ममू और कश््ममीर
वित्त वर््ष 19: एन.ए. 

वित्त वर््ष 24: रु. 1.44/केवीएएच
एन.ए. 

वित्त वर््ष 19: एन.ए. 
वित्त वर््ष 24: रु. 1.44/केडब््ल्ययूएच

नहीीं

27 लद्दाख एन.ए. एन.ए. एन.ए. नहीीं
28 मणिपरु एन.ए. एन.ए. एन.ए. नहीीं
29 मिजोरम एन.ए. एन.ए. एन.ए. नहीीं

30 दिल््‍लली
वित्त वर््ष 18: रु. 1.83-1.89/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 22: रुपये 1.88-1.91/ 
केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 18: रु. 0.61-0.72/केडब््ल्ययूएच (मई-
सितंबर)

वित्त वर््ष 22: रु. 0.66-0.95 / केडब््ल्ययूएच (मई-
सितंबर)

वित्त वर््ष 18: रुपये 2.44-2.61/ 
केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 22: रु. 2.54-2.86/केडब््ल्ययूएच
नहीीं

31 गोवा
वित्त वर््ष 20: रु. 1.58/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 25: रुपये 0.28/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 20: रु. 0.82/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 0.90/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 20: रु. 2.40/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रुपये 1.18/किलोवाट

हां

32
अडंमान और 
निकोबार द्वीप समहू

एन.ए. एन.ए. एन.ए.
हां

(नोट 4 दखेेें)

33 चडंीगढ़
वित्त वर््ष 20: रु. 1.79/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 25: रुपये 0.96/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 20: रु. 1.05/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 1.38/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 20: रुपये 2.84/ केडब््ल्ययूएच 
वित्त वर््ष 25: रु. 2.34/केडब््ल्ययूएच

हां

34
दादरा और नगर 
हवेली तथा दमन 
और दीव

वित्त वर््ष 20: रु. 0.00/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रुपये 0.46/किलोवाट

वित्त वर््ष 20: रु. 1.68/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 1.18/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 20: रुपये 1.68/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 1.64/केडब््ल्ययूएच

हां

35 लक्षद्वीप एन.ए. एन.ए. एन.ए. 
हां

(नोट 4 दखेेें)

36 पडुुचरेी
वित्त वर््ष 20: रु. 2.40/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रुपये 1.72/किलोवाट

वित्त वर््ष 20: रु. 1.06/केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 1.41/केडब््ल्ययूएच

वित्त वर््ष 20: रुपये 3.46/ केडब््ल्ययूएच
वित्त वर््ष 25: रु. 3.13/केडब््ल्ययूएच

हां

* केवीएएच को यनूिटी पावर फैक््टर पर विचार करते हुए केडब््ल्ययूएच मेें परिवर््ततित कर दिया गया ह ैक््योोंकि ऐसे उपभोक्ता प्रकृति मेें बड़़े होते हैैं

टिप््पणी:

1. 	 माननीय एपीईआरसी ने एपी डिस््ककॉम को 22 फरवरी 2019 और 11 मार््च 2024 के प्रशलु््क आदशे मेें वित्त वर््ष 2019-20 और वित्त वर््ष 2024-25 के लिए 
अतिरिक्त अधिभार निर््धधारित करने के लिए अलग से याचिका दायर करने का निर्देश दिया। हाल के प्रशलु््क आदशे मेें माननीय एपीईआरसी द्वारा यह भी मान््यता दी 
गई ह ैकि डिस््ककॉम अतिरिक्त अधिभार गणना से संबंधित याचिका दायर नहीीं करते हैैं।

2. 	 माननीय बीईआरसी ने प्रशलु््क आदशे दिनांक 28 मार््च 2025 द्वारा डिस््ककॉम को वित्त वर््ष 2025-26 के लिए अतिरिक्त अधिभार निर््धधारित करने के लिए अलग से 
याचिका दायर करने का निर्देश दिया।

3. 	 माननीय डब््ल्ययूबीईआरसी ने डिस््ककॉम को निर्देश दिया कि वे संगत विनियमोों के अनुसार अतिरिक्त अधिभार की गणना करेें और दिनांक 30 मार््च 2023 और 20 
मार््च 2025 के प्रशलु््क आदशेोों मेें क्रमश: वित्त वर््ष 2023-24 और वित्त वर््ष 2025-26 के लिए एपीआर याचिका के साथ विवरण प्रस््ततुत करेें। 

4. 	 अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप के द्वीप संघ राज््य क्षेत्ररों के लिए खुली पहुचं संभव नहीीं ह ैऔर विद्युत मतं्रालय के दिनांक 16 सितंबर 2025 के 
अनुसार इन दोनोों संघ राज््य क्षेत्ररों को इस मापदडं के लिए अकं दिए गए हैैं।

5. 	 एन.ए. इसका मतलब ह ैकि राज््य/संघ राज््य क्षेत्र के प्रशलु््क आदशे क्रॉस सब््ससिडी अधिभार और/या अतिरिक्त अधिभार के बारे मेें स््पष्ट नहीीं हैैं।

6. 	  कु छ राज््योों/केें द्र शासित प्रदशेोों मेें खुली पहुचं अधिभार के लिए आकंड़़े पांच साल पहल उपलब््ध नहीीं थे और उन मामलोों मेें, एक छोटी समय सीमा पर विचार 
किया गया ह।ै
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परिशिष्ट-XI

हरित ऊर््जजा खुली पहुंच 

क्र.
स.ं

राज््य 

जीईओए-100 
किलोवाट की 

क्षमता

हरित एच2 और 
हरित एनएच3 
के उत््पपादन के 
लिए ऊर््जजा पर 
सीएसएस और 

एएस छूट

डब््ल्ययूटीई 
परियोजनाओ ंके 

लिए सीएसएस और 
एएस की छूट

हरित शुल््क (ग्रीन प्रशुल््क)
(सामान््य प्रशुल््क के ऊपर)

(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (रु../किलोवाट)
1 आधं्र प्रदशे हां हां हां 0.75
2 अरुणाचल प्रदशे हां हां हां 0.50
3 असम हां हां हां 1.00
4 बिहार हां हां हां 0.42

5 छत्तीसगढ नहीीं नहीीं नहीीं

उपभोक्ताओ ंके लिए- 0.77
बाध््यकारी संस््थथाओ ंके लिए-

पवन-0.61
हाइड्रो-3.38
अन््य- 1.72

(वित्त वर््ष 2024-25 के लिए)
6 गजुरात हां नहीीं हां 0.90
7 हरियाणा हां हां हां 0.88
8 हिमाचल प्रदशे हां हां हां 0.39

9 झारखडं हां हां हां
जेबीवीएनएल.: 0.60

डीवीसी: 0.44
टीएसएल: 0.33

10 कर््ननाटक हां नहीीं हां 0.50
11 केरल हां नहीीं नहीीं 0.77

12 मध््य प्रदशे हां हां हां

उपभोक्ताओ ंके लिए- 0.53
बाध््य कंपनियोों के लिए-

पवन-0.18 
हाइड़़ो-3.00
अन््य -0.74 

13 महाराष्टट्र हां हां हां 0.25
14 मघेालय हां हां हां 0.30
15 नागालैैंड हां नहीीं हां उपलब््ध नहीीं
16 उड़़ीसा हां हां हां 0.20
17 पंजाब हां हां हां 0.20

18 राजस््थथान नहीीं हां हां
0.21

(वित्त वर््ष 2024-25 के लिए)
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क्र.
स.ं

राज््य 

जीईओए-100 
किलोवाट की 

क्षमता

हरित एच2 और 
हरित एनएच3 
के उत््पपादन के 
लिए ऊर््जजा पर 
सीएसएस और 

एएस छूट

डब््ल्ययूटीई 
परियोजनाओ ंके 

लिए सीएसएस और 
एएस की छूट

हरित शुल््क (ग्रीन प्रशुल््क)
(सामान््य प्रशुल््क के ऊपर)

(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (रु../किलोवाट)
19 सिक््ककिम हां नहीीं हां उपलब््ध नहीीं

20 तमिलनाडु
नहीीं

(ड्राफ््ट)
नहीीं

(ड्राफ््ट)
नहीीं

(ड्राफ््ट)

एचटी उपभोक्ताओ ंके लिए संबंधित प्रशलु््क 
का 10% (एचटी IV को छोड़कर - निर््ममाण 

और अस््थथायी)
21 तेलंगाना हां हां हां 0.66

22 त्रिपरुा हां नहीीं हां
0.75

(वित्त वर््ष 2024-25 के लिए)
23 उत्तराखडं हां हां हां 0.36

24 उत्तर  प्रदशे हां हां हां
0.36

(वित्त वर््ष 2024-25 के लिए)

25 पश्चिम बंगाल हां

नहीीं
ग्रीन एच2 और 
ग्रीन एनएच3 पर 

लाग।ू

नहीीं
जैसा कि डब््ल्ययूटीई 

परियोजनाओ ंपर लाग ू
होता है

0.50

26 जेएडंके हां हां हां
0.50

(वित्त वर््ष 2024-25 के लिए)

27 लद्दाख हां हां हां
0.50

(वित्त वर््ष 2024-25 के लिए)
28 मणिपरु हां नहीीं हां उपलब््ध नहीीं
29 मिजोरम हां नहीीं हां उपलब््ध नहीीं
30 दिल््‍लली हां हां हां उपलब््ध नहीीं
31 गोवा हां हां हां 0.89
32 अडंमान और निकोबार द्वीप समहू हां हां हां उपलब््ध नहीीं
33 चडंीगढ़ हां हां हां 1.00

34
दादरा और नगर हवेली तथा दमन 
और दीव

हां हां हां 1.00

35 लक्षद्वीप हां हां हां उपलब््ध नहीीं 
36 पडुुचरेी हां हां हां 0.38

टिप््पणी:

1) 	 छत्तीसगढ़ और केरल ने हरित ऊर््जजा खुली पहुचं विनियम तैयार नहीीं किए हैैं।
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2) 	 तमिलनाडु ने ग्रीन एनर्जी खुली पहुचं रेगुलशन का मसौदा प्रकाशित किया ह।ै

3) 	 खुली पहुंच उपभोक्ताओ ं की क्षमता को 100 किलोवाट के रूप मेें परिभाषित नहीीं करना: छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस््थथान ने खुली पहुचं 

उपभोक्ताओ ंकी क्षमता को 100 किलोवाट के रूप मेें परिभाषित करने के संदर््भ मेें ग्रीन एनर्जी खुली पहुचं विनियम लाग ूनहीीं किए हैैं। केरल मेें केएसईआरसी 

(कनेक््टटिविटी एडं इटं्रा-स््टटेट ओपन एक््ससेस) विनियम, 2013 मेें कोई न््ययूनतम क्षमता सीमा निर््ददिष्ट नहीीं ह ैऔर इसलिए 100 किलोवाट क्षमता वाले उपभोक्ताओ ं

को खुली पहुचं का विकल््प चुनने की अनमुति ह।ै

4)	  हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत््पपादन के लिए ऊर््जजा पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल न करना: छत्तीसगढ़, गजुरात, कर््ननाटक, केरल, 

नागालैैंड, सिक््ककिम, त्रिपरुा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपरु और मिजोरम ने अपने विनियमोों मेें हरित एच2 और हरित एनएच3 के उत््पपादन के लिए ऊर््जजा पर 

सीएसएस और एएस की छूट को शामिल नहीीं की ह।ै

5) 	 ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल न करना: छत्तीसगढ़, केरल और पश्चिम बंगाल ने अपने नियमोों मेें अपशिष्ट 

से ऊर््जजा परियोजनाओ ंके अपशिष्ट पर सीएसएस और एएस की छूट को शामिल नहीीं की ह।ै

6) 	 कोई हरित शुल््क नहीीं: नागालैैंड, सिक््ककिम, मणिपरु, मिजोरम, दिल््लली, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप ने कोई हरित शलु््क निर््ददिष्ट नहीीं किया 

ह।ै इस प्रावधान की कमी उपभोक्ताओ ंको खुली पहुचं के बिना वाणिज््ययिक आधार पर हरित ऊर््जजा का विकल््प चुनने से रोकती ह।ै
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परिशिष्ट-XII

नवीकरणीय खरीद दायित््व

क्र.
सं. 

राज््य 
वित्त वर््ष 2029-30 तक 
निर््ददिष्ट आरपीओ पथ 

विद्युत मतं्रालय की 
अधिसचूना दिनांक 

20/10/2023 के अनुसार 
आरपीओ पथ (संचयी)

विद्युत मतं्रालय की 
20/10/2023 की 

अधिसचूना के अनुसार कुल  
निर््ददिष्ट आरपीओ। 

क््यया कमी की मात्रा पर निर््ददिष्ट दडं 
तंत्र ह?ै

(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

1 आधं्र प्रदशे
वित्त वर््ष 2029-30

(संदर््भ नोट 1)
हां हां

हां 
(अधिकतम आरईसी कीमत की दर 

पर दडं)

2 अरुणाचल प्रदशे वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(सहनशीलता कीमत की दर पर दडं) 

3 असम वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(सहनशीलता कीमत की दर पर दडं) 

4 बिहार वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै
हां

(जैसा कि आयोग निर््णय ले)

5 छत्तीसगढ वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै
हां

(सहनशीलता कीमत की दर पर दडं) 

6 गजुरात वित्त वर््ष 2029-30 हां हां 
हां

(सहनशीलता कीमत की दर पर दडं) 

7 हरियाणा वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै
हां

(सहनशीलता कीमत की दर पर दडं) 

8 हिमाचल प्रदशे वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
(अधिनियम की धारा 142 के तहत 

जुर््ममाना)

9 झारखडं वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(जैसा कि विद्युत मतं्रालय द्वारा 
निर््धधारित किया गया ह)ै

10 कर््ननाटक वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(जैसा कि आयोग तय करे)

11 केरल वित्त वर््ष 2029-30

हां
(आरपीओ लक्षष्य विद्युत 

मतं्रालय की अधिसचूना से 
अधिक हैैं)

नहीीं
(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
(आरईसी के सहनशीलता मलू््य की 

दर से जुर््ममाना)

12 मध््य प्रदशे वित्त वर््ष 2029-30

नहीीं 
(वित्त वर््ष 2025-26 के लिए 
आरपीओ लक्षष्य 30.97% ह ै
जबकि विद्युत मतं्रालय द्वारा 
निर््ददिष्ट लक्षष्य 33.01% ह)ै

नहीीं
(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
( 6 माह की औसत आरईसी की दर 

पर जुर््ममाना)
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क्र.
सं. 

राज््य 
वित्त वर््ष 2029-30 तक 
निर््ददिष्ट आरपीओ पथ 

विद्युत मतं्रालय की 
अधिसचूना दिनांक 

20/10/2023 के अनुसार 
आरपीओ पथ (संचयी)

विद्युत मतं्रालय की 
20/10/2023 की 

अधिसचूना के अनुसार कुल  
निर््ददिष्ट आरपीओ। 

क््यया कमी की मात्रा पर निर््ददिष्ट दडं 
तंत्र ह?ै

(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

13 महाराष्टट्र वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(एआरआर मेें 10 पैसे/केडब््ल्ययूएच 
की दर से जुर््ममाना)

14 मघेालय वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

( सहनशीलता कीमत की दर से 
जुर््ममाना)

15 नागालैैंड वित्त वर््ष 2026-27

नहीीं 
(विद्युत मतं्रालय से अलग। 
वित्त वर््ष 2024-25 के लिए 

27.45%)

नहीीं
हां

( सहनशीलता कीमत की दर से 
जुर््ममाना)

16 उड़़ीसा वित्त वर््ष 2024-25

नहीीं
(आरपीओ लक्षष्य वित्त वर््ष 
2024-25 के लिए केवल 

18% ह)ै

नहीीं
हां

(आरईसी के सहनशीलता मलू््य की 
दर से जुर््ममाना)

17 पंजाब वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं 

(केवल समग्र लक्षष्य दिया 
गया ह)ै

हां
(आरईसी की अधिकतम मजंरूी कीमत 

की दर पर जुर््ममाना )

18 राजस््थथान वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
(आरईसी के सहनशीलता मलू््य की 

दर से जुर््ममाना)

19 सिक््ककिम
वित्त वर््ष 2024-25 के लिए 

(नोट 2 दखेेें)

नहीीं
(वित्त वर््ष 2024-25 के 
लिए निर््ददिष्ट संचयी लक्षष्य 

17.40% ह)ै

नहीीं
हां

( सहनशीलता कीमत की दर से 
जुर््ममाना)

20 तमिलनाडु वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
(करोों और लेवी सहित वर््ष के दौरान 

आरईसी की अधिकतम कीमत की दर 
से जुर््ममाना) 

21 तेलंगाना वित्त 2026-27

नहीीं
(वित्त वर््ष 2024-25 के 

लिए आरपीओ लक्षष्य केवल 
10.5% ह)ै

नहीीं
हां

(आरईसी के सहनशीलता मलू््य की 
दर से जुर््ममाना)

22 त्रिपरुा वित्त वर््ष 2019-20 नहीीं नहीीं
हां

(जुर््ममाना @ सहनशीलता मलू््य)

23 उत्तराखडं वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

( सहनशीलता कीमत की दर से 
जुर््ममाना)
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क्र.
सं. 

राज््य 
वित्त वर््ष 2029-30 तक 
निर््ददिष्ट आरपीओ पथ 

विद्युत मतं्रालय की 
अधिसचूना दिनांक 

20/10/2023 के अनुसार 
आरपीओ पथ (संचयी)

विद्युत मतं्रालय की 
20/10/2023 की 

अधिसचूना के अनुसार कुल  
निर््ददिष्ट आरपीओ। 

क््यया कमी की मात्रा पर निर््ददिष्ट दडं 
तंत्र ह?ै

(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

24 उत्तर  प्रदशे

वित्त वर््ष 2023-24 के लिए 
अधिसचूित किया गया ह ै
और इसे आगे संशोधित 

होने तक जारी रखा जाएगा।

नहीीं
(वित्त वर््ष 2023-24 के लिए 

विद्युत मतं्रालय का कुल  
आरपीओ लक्षष्य 27.08% 
ह ैजबकि उत्तर प्रदशे द्वारा 

15%)

नहीीं
हां

(आरईसी की फ््ललोर कीमतोों या 
आयोग द्वारा निर््धधारित किसी अन््य दर 

पर जुर््ममाना)

25 पश्चिम बंगाल
वित्त वर््ष 2022-23आगे 
संशोधित होने तक जारी 

रहगेा।

नहीीं
(आरपीओ पथ वित्त वर््ष 
2022-23 तक केवल - 

17%। इसे आज तक जारी 
रखा गया ह)ै

नहीीं
(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
(अधिनियम की धारा 142 के तहत 

जुर््ममाना)

26 जम््ममू और कश््ममीर वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(अधिनियम की धारा 142 के तहत 
जुर््ममाना)

27 लद्दाख वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां

(अधिनियम की धारा 142 के तहत 
जुर््ममाना)

28 मणिपरु वित्त वर््ष 2029-30 हां
नहीीं

(डीआरई लक्षष्य गायब ह)ै

हां
 ( सहनशीलता कीमत की दर से 

जुर््ममाना)

29 मिजोरम वित्त वर््ष 2029-30 हां हां

हां
ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम 2001 
(2001 का 52) की धारा 26 की 

उपधारा (III) 

30 दिल््‍लली वित्त वर््ष 2025-26

हां
(वित्त वर््ष 2025-26 के 

लिए आरपीओ लक्षष्य विद्युत 
मतं्रालय द्वारा अधिसचूित के 

समान ह)ै

नहीीं 
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
10% जुर््ममाना)

31 गोवा वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
जुर््ममाना)

32
अडंमान और 
निकोबार द्वीप 
समहू

वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
जुर््ममाना)
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क्र.
सं. 

राज््य 
वित्त वर््ष 2029-30 तक 
निर््ददिष्ट आरपीओ पथ 

विद्युत मतं्रालय की 
अधिसचूना दिनांक 

20/10/2023 के अनुसार 
आरपीओ पथ (संचयी)

विद्युत मतं्रालय की 
20/10/2023 की 

अधिसचूना के अनुसार कुल  
निर््ददिष्ट आरपीओ। 

क््यया कमी की मात्रा पर निर््ददिष्ट दडं 
तंत्र ह?ै

(हां/नहीीं) (हां/नहीीं) (हां/नहीीं)

33 चडंीगढ़ वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
जुर््ममाना)

34
दादरा और नगर 
हवेली और दमन 
तथा दीव

वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
10% जुर््ममाना)

35 लक्षद्वीप वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
जुर््ममाना)

36 पडुुचरेी वित्त वर््ष 2029-30 हां हां
हां 

(आरईसी मलू््य के भारित औसत का 
10% जुर््ममाना)

टिप््पणी:

टिप््पणी 1: आधं्र प्रदशे आयोग ने दिनांक 20/02/2025 के एआरआर वित्त वर््ष 2025-26 के आदशे मेें स््पष्ट किया ह ैकि एपीईआरसी विनियमोों और आरसीओ 

पथ के बीच उच््च पथ का अनपुालन किया जाना चाहिए। संगत उद्धरण इस प्रकार ह:ै

“विद्युत अधिनियम 2003 के अनसुार एपीईआरसी द्वारा निर््ददिष्ट वितरण लाइसेेंसधारियोों के लिए नवीकरणीय ऊर््जजा खरीद दायित््व (आरपीपीओ) और ऊर््जजा 

संरक्षण अधिनियम 2001 के अनसुार विद्युत मतं्रालय द्वारा निर््धधारित नामित उपभोक्ताओ ंके लिए नवीकरणीय खपत दायित््व (आरसीओ) अलग-अलग और 

सह-अस््ततित््व मेें हैैं और डिस््ककॉम सहित प्रत््ययेक बाध््य इकाई द्वारा इनका अनपुालन किया जाना चाहिए। तथापि, चूकंि दोनोों अधिसचूनाए ंनवीकरणीय ऊर््जजा खरीद 

से संबंधित हैैं, इसलिए यह सझुाव दिया जाता ह ैकि दोनोों मेें से उच््चतर का अनपुालन पर््ययाप्त ह।ै इसके अलावा, उन मामलोों मेें जहां ऊर््जजा संरक्षण अधिनियम 

के अनसुार आरसीओ के लिए नवीकरणीय ऊर््जजा स्रोत के आधार पर अनपुालन निर््ददिष्ट किया गया ह,ै डिस््ककॉम को विभिन््न स्रोतोों के बीच उक्त अधिसचूना मेें 

उल््ललिखित विनिमयेता का विधिवत पालन करते हुए इसका अनपुालन सनुिश्चित करना चाहिए।"

टिप््पणी 2: सिक््ककिम ने 30 जनू 2025 की विस््ततारित अतंिम तारीख के बाद विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना के अनरुूप आरपीओ पथ जारी किया ह ैऔर इसलिए 

इसे इस रिपोर््ट का हिस््ससा नहीीं माना गया ह।ै रिपोर््ट के अगले संस््करण मेें इस पर विचार किया जाएगा।

1) 	 विद्युत मंत्रालय की अधिसचूना दिनांक 20/10/2023 के अनुसार आरपीओ पथ 

अरुणाचल प्रदशे, आधं्र प्रदशे, असम, गजुरात, झारखडं, कर््ननाटक, महाराष्टट्र, मघेालय, जम््ममू और कश््ममीर, लद्दाख, मिजोरम, गोवा, चडंीगढ़, पडुुचरेी, दादरा 

और नगर हवेली और दमन और दीव, अडंमान और निकोबार द्वीप समहू और लक्षद्वीप ने विद्युत मतं्रालय द्वारा राजपत्र अधिसचूना दिनांक 20/10/2023 द्वारा 

अधिसचूित आरपीओ पथ के अनुसार परू््णत: आरपीओ पथ (वितरित आरई सहित) लाग ूकिया ह।ै उत्तराखडं आरपीओ पथ भी विद्युत मतं्रालय की अधिसचूना 

के अनरुूप ह,ै सिवाय इसक कि पवन और जलविद्युत परियोजनाओ ंकी तारीख जिन््हेें दायित््व को परूा करने के लिए विचार किया जाना ह,ै अलग-अलग हैैं (पवन 

ऊर््जजा परियोजनाए ं31/03/2022 के बाद शरुू की गई ंऔर जलविद्युत परियोजनाए ं8/03/2019 के बाद शरुू की गई)ं।



परिशिष्ट: राज््योों और सघं क्षेत्ररों के रेटिंग विनियामक निष््पपादन की रिपोर््ट 
अंतिम तिथि: 31 मार््च, 2025 (पूर््णाांक), बढ़़ाई गई तिथि: 30 जून, 25 (आनुपातिक अंक)

पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया | आरईसी

150  |  राज््योों और संघ राज््य क्षेत्ररों की नियामक प्रदर््शन रेटिग रिपोर््ट : प्रथम रिपोर््ट 2025

2) 	 आरपीओ पथ वितरित नवीकरणीय ऊर््जजा (डीआरई) के बिना विद्युत मंत्रालय की अधिसचूना के समान है

पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदशे, केरल, मध््य प्रदशे, राजस््थथान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मणिपरु ने संचयी आरपीओ लक्षष्ययों को 
एमओपी के समान और इससे भी अधिक निर््ददिष्ट किया ह,ै हालांकि, ऐसे आरपीओ लक्षष्ययों मेें डीआरई घटक मौजदू नहीीं ह।ै

3) 	 आरपीओ पथ विद्युत मंत्रालय द्वारा निर््धधारित पथ से भिन््न है

मध््य प्रदशे, नागालैैंड और तेलंगाना ने वित्त वर््ष 2024-25 के बाद आरपीओ पथ निर््ददिष्ट किए हैैं, लेकिन यह विद्युत मतं्रालय द्वारा निर््धधारित आरपीओ लक्षष्ययों 
से अलग ह।ै

4)	 वित्त वर््ष 2025-26 के लिए कोई आरपीओ पथ नहीीं

वित्त वर््ष 2025-26 ओडिशा, सिक््ककिम, उत्तर प्रदशे, पश्चिम बंगाल और त्रिपरुा ने आरपीओ पथ निर््धधारित नहीीं किया ह।ै

5) 	 आरपीओ पथ के गैर-अनुपालन से जुड़़ा जुर््ममाना

सभी राज््योों ने आरपीओ के अनपुालन न करने पर दडं तैयार किया ह।ै
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परिशिष्ट-XIII

विनियामक शासन

क्र.सं. राज््य 
क््यया अधिकारियोों की नियुक्ति के लिए 

विनियम निर््धधारित हैैं
(हां/नहीीं)

क््यया विभिन््न समहूोों - ए, बी और सी मेें स््ववीकत 
पदोों को विभाजित किया गया ह;ै

(हां/नहीीं)
1 आधं्र प्रदशे हां हां
2 अरुणाचल प्रदशे हां हां
3 असम हां हां
4 बिहार हां हां
5 छत्तीसगढ हां हां
6 गजुरात हां हां
7 हरियाणा हां हां
8 हिमाचल प्रदशे हां हां
9 झारखडं हां हां

10 कर््ननाटक हां हां
11 केरल हां हां
12 मध््य प्रदशे हां हां
13 महाराष्टट्र हां हां
14 मघेालय हां हां
15 नागालैैंड हां हां
16 उड़़ीसा हां हां
17 पंजाब हां हां
18 राजस््थथान हां हां
19 सिक््ककिम हां हां
20 तमिलनाडु नहीीं नहीीं 
21 तेलंगाना हां हां
22 त्रिपरुा नहीीं नहीीं 
23 उत्तराखडं हां हां
24 उत्तर  प्रदशे हां हां
25 पश्चिम बंगाल हां हां
26 जम््ममू और कश््ममीर हां हां
27 लद्दाख हां हां
28 मणिपरु हां हां
29 मिजोरम हां हां
30 दिल््‍लली हां हां
31 गोवा हां हां
32 अडंमान और निकोबार द्वीप समहू हां हां
33 चडंीगढ़ हां हां
34 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव हां हां
35 लक्षद्वीप हां हां
36 पडुुचरेी हां हां
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नोट:

1. 	 त्रिपरुा ने मसौदा (अधिकारियोों और कर््मचारियोों की भर्ती की विधि और सेवा की शर्ततें) विनियम, 2020 तैयार किया ह।ै

(https://terc.tripura.gov.in/sites/default/files/Recruitment%20and%20conditions%20of%20Service%20of%20Officers%20

and%20Staff%20Regulations%272020.pdf)

यह आयोग की वित्त वर््ष 2019-20 की वार््षषिक रिपोर््ट मेें भी उल््ललिखित ह।ै 

 (https://terc.tripura.gov.in/sites/default/files/annual%20report%202019-20.pdf) 

तथापि अतंिम विनियम त्रिपरुा विनियामक आयोग की वेबसाइट पर उपलब््ध नहीीं ह।ै 

2. 	 सेवा कर््मचारियोों के लिए विनियम तमिलनाडु की वेबसाइट पर नहीीं पाए गए हैैं।
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सहयोगी

क. पावर फाउंडेशन ऑफ इडंिया (पीएफआई)

अशंमुान श्रीवास््तव ने विद्युत अभियांत्रिकी मेें बी.टेक किया ह ै तथा 
एनटीपीसी लिमिटड. मेें 35 वर्षषों से अधिक का समदृ्ध अनुभव प्राप्त किया 
ह।ै उन््हेें कॉर्पोरेट कार््ययालय तथा विभिन््न विद्युत परियोजनाओ ंमेें कॉर्पोरेट 
अनबंुध एवं सामग्री प्रबंधन का व््ययापक अनुभव ह।ै पीएफआई से जडु़ने से 
परू््व वे एनटीपीसी की सोलापरु परियोजना मेें अनबंुध एवं सामग्री विभाग 
के प्रमखु के रूप मेें कार््यरत थे।

अनरुाग भगत एक अनुभवी मार्केटि ग एवं संचार विशषेज्ञ हैैं, जिनके पास 
दो दशकोों से अधिक का पेशवेर अनुभव ह।ै उन््होोंने कोका-कोला इडंिया, 
इडंियन एक््सप्रेस ग्रुप तथा डीएसएम इडंिया जैसे प्रतिष्ठित संगठनोों के साथ 
कार््य किया ह।ै वे भारत सरकार के विद्युत मतं्रालय, भारत सरकार के साथ 
जी 20 इडंिया टीम का भी हिस््ससा रह ेहैैं। उन््होोंने एशियन इसं््टटीटयटू ऑफ 
मनेैजमेेंट से एमबीए किया ह ैतथा भारतीय जनसंचार संस््थथान, दिल््लली के 
परू््व छात्र हैैं।

हिमांश ुचावला के पास विद्युत क्षेत्र के विभिन््न आयामोों मेें लगभग 17 
वर्षषों का व््ययापक अनुभव ह।ै उन््होोंने राज््य विद्युत नियामक आयोगोों, 
एस््ससार पावर तथा आईसीआरए मेें विभिन््न पदोों पर कार््य किया ह।ै 
उन््होोंने University of British Columbia से पावर मनेैजमेेंट, पावर 
इजंीनियरिंग एवं क््ललाइमटे चेेंज विषयोों मेें अपनी टेक््ननो-कमर््शशियल 
शकै्षणिक योग््यता का प्रभावी उपयोग किया ह।ै उनका अतंिम पद दिल््लली 
विद्युत नियामक आयोग मेें संयकु्त निदशेक (टैरिफ-इजंीनियरिंग) का था।

राघव सलवान पीएफआई मेें परामर््शदाता के रूप मेें कार््यरत हैैं और ऊर््जजा 
क्षेत्र मेें लगभग 5 वर्षषों का अनुभव रखते हैैं। इससे परू््व वे एक स््वतंत्र विद्युत 
उत््पपादक कंपनी के साथ कार््य कर चुक हैैं। उन््होोंने प्रबंधन विकास संस््थथान, 
गरुुग्राम से प्रबंधन मेें डिग्री प्राप्त की ह।ै

अंशुमान श्रीवास््तव
कार््यकारी निदशेक, पीएफआई

अनुराग भगत
प्रमखु (संचार), पीएफआई

हिमांशु चावला
प्रमखु (नियामक), पीएफआई

राघव सलवान
परामर््शदाता, पीएफआई

ख. आरईसी लिमिटेड

नियामकीय अनपुालन निगरानी प्रकोष्ठ, यटूिलिटी सुधार हते ुविशषे हस््तक्षेप प्रकोष्ठ तथा सरकारी कार््यक्रम प्रबंधन प्रभाग मेें कार््यरत अधिकारी।
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परिशिष्ट

शब््ददावली 
शब््द विवरण

एसीएस आपरू््तति की औसत लागत

एबीआर औसत बिलिंग दर

एआरआर (एसीएस-एआरआर अंतर के संबंध मेें) औसत राजस््व प्राप्त हुआ

एआरआर (एसईआरसी अनमुोदित एआरआर के संबंध मेें) कुल  राजस््व आवश््यकता

एटीएडंसी हानि कुल  तकनीकी और वाणिज््ययिक हानि

सीएजीआर चक्रवदृ्धि वार््षषिक वदृ्धि दर

सीईए केें द्रीय विद्युत प्राधिकरण

डीएससीआर ऋण सेवा कवरेज अनपुात

ईबीआईटीडीए ब््ययाज, कर, मलू््यह्रास और परिशोधन से परू््व आय

जेनको जेनरेशन कंपनी

जीईओए हरित ऊर््जजा मकु्त पहुचं 

जीएसडीपी सकल राज््य घरेल ूउत््पपाद

जीडब््ल्ययू गीगावाट

एचटी उच््च तनन

इडं-एएस भारतीय लेखांकन मानक

एलपीएस विद्युत (विलब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमावली, 2022

एलटी कम तनन

एमओपी विद्युत मतं्रालय, भारत सरकार

एमयू मिलियन यनूिट

एमडब््ल्ययू मगेावाट

एनपीए गैर-निष््पपादक परिसंपत्ति 

पीडी विद्युत विभाग

पीएफसी पावर फाइनेेंस कॉर्पोरेशन लिमिटड

आरडीएसएस संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

आरईसी आरईसी लिमिटड

एसईआरसी राज््य विद्युत नियामक आयोग

एसएलडीसी राज््य भार प्रेषण केन्दद्र

ट््राांसको पारेषण कंपनी










